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 SE  SS

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  AHaAT  FE

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 L  Mr,  Speaker  in  the  Chair  |

 के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS}

 mira  (atat  संकट  aie  समाचार

 *  265.  at  ्ह्ज  Yo  राजन  क्या  कृषि  और  विचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1977  के  cessਂ  में

 आर्टिफोशियलਂ  (arar  संकट  शीषक  से  प्रकाशित  समाचार  at  ओर

 दिलाया  गया  है  ;

 तो  क्या  इन  आरोपों  को  पुरो  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  age  है  और  इसमें  अन्तर्रंस्त  मिलों  के  विरुद्ध  क्या

 का्य॑वाहो  को  गई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  और

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 जी  हों
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 और  1977  के  लिए  1.30  लाख  मीटरी  टन  का  मक्त  बिक्री

 का  कोटा  निर्मुक्त  किया  गंपा  उक्त  महीने  में  चीनीं  कीं  सप्लाई में  और  सुधार  करने

 की  afte  में  14-9-1977  को  निर्मुक्त  किए  गए  मुक्त  बिक्री  20,000  मीटरी  टन  के

 अतिरिक्त  कोटे  की  agar  afer  को  30-9-1977  से  आगे  बढ़ाकर  15-10-1977  कर

 दिया  गया  था  और  1977  की  aaa  बिक्री  के  कोटे  की  वैधता  अवधि  को  भी

 23  अक्तूबर  से  शुरू  किया  गया  ।  अनुमान  है  कि  1977  के  दौरान

 युक्त  तीन  कोटो  के  प्रति  फक्ट्रियो ंसे  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  की  कुल
 लगभग

 36  लाख  मिटरी  टन  हुई  थी  जोकि  अक्तूबर  1976  से  सितम्बर  1977  के  गत  12

 महीनों  वर्ष  1976-77)  उच्चतम  निकासी  मानी  जाती  जहां  तक  cat

 चीनी का  संबंध  1977  में  जी  2.39  area  मीटरी टन  के  प्रण किए  गए

 थे  वे  पिछल  12  महोनों  में  किए  गए  sant  से  उच्चतम  थे  और  2.37  लाख  मीटरी

 टन  की  की  गई  नियंक्तियों से  मामलों  अधिक  थे  और  ये  भास  के  अन्त  के  आंकड़ों  और

 समायोजनों  से  संबंधित  फक्ट्रियों  द्वारा  aaa  बिक्री  के  बारे  में  हुई  गलतियों  के  बारे

 जो  सुचना दी  गई  वह  इस  प्रकार

 नन
 (ater  are  मीटरी  टन

 में
 ~~.

 1976-77  मौसम

 की  गई  निर्म  क्तियों  के

 प्रति  उत्तर  प्रदेश  और

 कोट  का  विवरण  कुल  गलतियां  बिहार  फक्ट्रियों

 द्वारा  बतायी  गई

 तियां  2  में  दी

 कुल  गलतियों में

 शामिल  है )

 (1)  (2)
 (3)

 14-9-1 977  को  की  गई  20,000  मीटरी  105,  4  82.0

 टन  की  अतिरिकत  निर्मुक्त  के  प्रति  और  जोकि  23.4

 15-10-1977  तक  |
 बहार

 2  24-9-77 को  निर्मुक्त  किए  गए  1*'  30  लाख  5,763.5
 webr झा  etl,  3,375.1

 मीटरी  टन  के  मुक्त  बिक्री  के  कोट  के  प्रति  बिहार  542.5

 31-10-77  तक  वैध  थी  )

 सूचना  जिन  247  फैक्ट्रियों  की  नि्मुक्तियों  की  गई  थो  उनमें  से  244  फैक्ट्रियों

 के  बाये मे  ।  महाराष्ट्र  की  2  फे  क्ट्रंयों  और  बिहार  की  एक  Ga)  से  सूचना  की  अभो

 प्रतीक्षा
 की

 जा  रही

 2,  उपयुक्त  गलतियों  के  लिए  फक्ट्रियों  दवारा  जिस  कारण  का  सामान्यतया  उल्लेख  किया

 गया  है  वह  यह  है  कि  मंडी  में  मंदी  होने  के  कारण  खरीददार  चीनो  aet  के  लिए

 2



 14  1899  ( 7%)  मौखिक  उत्तर

 भागे  नहों  आ  रहे  व्यापारियों  द्वारा
 फंक्ट्रियों

 से  मुक्त  विक्री  को  चोनी  को  उठाने

 में  ढ़ील  दिखान  से  संबंधित  प्राप्त  शिकायतों  की  afte  सबी  राज्य  सरकारों  को  13-10-1977

 को  एक  परिपत्र  लिखा  गया  a  जिसमें  इस  बात  आवश्यकता  पर  जोर
 -

 दिया

 गया  था  कि  वे  उन  जिनकों  उनके  द्वारा  थोक  चीनी  व्यापारों  लाइसेंसिंग

 आदेश  के  अन्तरगत  लाइसेंस  दिए  गए  द्वारा  पर्याप्त  मात्रा  में  स्टाक  उठवाना
 सुनिश्चित

 इस  संबंध
 में  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया

 जा
 सक

 कि  wheat  दवारा  उनको  fades  किए  गए  मुक्त  बिक्री  मासिक  के  प्रति

 मित  रुप  से  प्रण  किए  जातें  है  और  जहां  कहीं  जानबुझ  कर  करने  से  संबंधित

 मामला  देखा  जाता  वहां  चूककर्ता  फंक्ट्रिरी  को  चेतावनी  देने  सहित  आवश्यक  दोष

 निवारक  की  जातों

 3.  जहां  तक  अक्तूबर  हुऔर  1977  के  प्रत्येक  महोनों  के  लिए  त्यौहार  के

 कोटे  के
 रूप  हमें  25,000  मीटरी  टन  निर्मक्त  की  गई  अतिरिक्त  लेवी  चोनी  का  संबंध

 राज्य  सरकारों  को  परामशं  दिया  गया  था  कि  वे  उचित  मूल्य  की  दूकानों  के  माध्यम

 स  वितरण  करने  के  बारे  में  उपयकक््त  व्यवस्था  इसके  अलावा  1977  से  राज्यों

 के  लंबी  चीनी  आबंटन  को  पहले  सामान्य  रूप  से  किए  जा  रहे  2.05  लाख  मीटरी
 टन

 के  आबंटन  से  पर्याप्त  बढ़ाकर  2.71  लाख  मीटरी  टन  कर  दिया  गया

 4.  इन  सभी  पगों  को  उठान  के  देश  की  प्रमख  मंडियो  में  नवम्बर  1977

 के  re  को  गत  वष॑  चल  रहे  मत्यों  की  तलना  थोक  मलय  110  रु०  प्रति

 विविटल  तक  शिर  गए  और  खदरा  स्तर  पर  य  मलय  लगभग  0.80  से  1.20  रू०  प्रति

 किलो  तक  नीच  fiz  गए

 श्री  Ho  ए०  समाच।र-पत्न  की  खबर  के  अनसार  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश

 की  कई  मिलों  ने  निर्मक्त  बिक्री  चीनी  के  अपने  अक्तूबर  के  निर्मक्ति  कोट  को  व्यपगत

 होने  दिया  जिसके  कारण  कृत्रिम  कमी  at  गई  और  यह  सोचकर  कि  चीनी  के  नियंत्रण

 ge  मिलों  ने  अब  चीनी  के  मूल्य  गिरने  लगे  तो  चीनी  की  बिक्री  करने
 से

 इन्कार
 कर  विवरण  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  इस  कृत्रिम  कमी  के  लिये  जिम्मेदार

 लोगों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?.

 ay  भान  प्रताप  fag:  इन  फंक्ट्रियों  को  चेतावनी  दे  दी  गई  बहुत  सो  गलतियां

 सरकारी  चीनो  फंक्टरियों  को  ही  ari  समाचार  में  जिस  cia  को  उल्लख  है  वह  वास्तव

 में  कोई  संकट  नही  है  और  कल  निर्म क्तियों  को  दखते  हुए  गलतियां  मामली  A  है  ।  वास्तव

 पिछले  पांच  वर्षों  में  अक्तूबर/नवम्बर,  1977  में  निमुंक्तियां  सबसें  अधिक  रह  गलतियों

 के  गत  पांच  वर्षों  में  इन  दोनों  महोनों  के  दौरान  चोनी  बाजार  में  सबसे  अधिक

 आई  हैं
 |

 azy  के०  ए०  गलती  गलतों  ही  चाहे  वह  सरकारो  क्षेत्र  को  हो  या

 सरकारी  क्षेत्र  की  ।  इसके  गलती  सहकारी  क्षत्र  में  है  ।  जो  लोग  ऐसे  अपराध

 कर  रहे हं  उनके  खिलाफ  कायंवाही  करने  में  आप  क्यों  हिचकिचा  रहे
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 at  भान  प्रताप  fag  :  उत्तर  प्रदेश  को  ये  फैक्टरियां  सहकारी  फैक्टरियां  नहीं  है  बल्कि

 इन्हें  चीनी  जो  कि  tea  का  उपक्रम  चला  रहा  हमने  राज्य  सरकार  को  लिखा

 है  कि  वह  इन  फंक्टरियों  से  कहें  कि  वे  अपना  आजरण  सुधारें  सरकारी  क्षेत्र  में  वहुत
 गलतियां  हो  रहो  है  ॥

 at  धीरेन्द्रनाय  बसु  :
 क्या  मंत्री  महोदय  जानते  है  कि  चीनो  खुले  बाजार  में  425  रुपये

 प्रति  frqzar  के  हिसाब  से  बिक  रही  है  और  यदि  हां  तो  इसे  रोकने  और  मूल्यों  को

 निश्चित  करने  के  लिप  वहू  क्या  कायवाहों  करने  का  विचार  रखते  है  ?

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  आज  के  अखबार  में  चोनो  का  मूल  400  रुपये  से  420  रुपये

 और  390  रुपये से  400  रुपये  है  ।  अतः  मूल्य  गिर

 Shri  O.  P.  Tyagi:  Government  have  magnanimously  released  a  large
 quantity  of  sugar  in  the  free  market.  In  our  country,  certain  sugar  magnets
 purchase  sugar  from  free  market  and  sell  it  in  the  wholesale  market  and  thus
 create  an  artificial  scarcity  in  the  country,  and  incfease  the  prices  of  sugar
 artificially.  Do  the  Government  contemplate  to  take  certain  steps  to  control
 this  tendency  ?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  We  have  no  much  information.  Actually  prices
 are  falling.  Therefore,  no  sugar  magnate  will  like  to  hoard  sugar  when  the

 prices  are  going  downwards.

 Shri  Ramdhan  Shastri:  When  Government  has  sufficient  stock  of  sugar

 and  when  Government  desires  that  the  consumption  of  sugar  should  increase

 in  the  country,  then  what  is  prevailing  the  Government  from  decontrolling

 sugar  so  that  more  and  more  people  may  be  able  to  purchase  sugar?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  Now  people  get  levy  sugar  @  Rs.  2.15  per

 kilogram  and  if  the  sugar  is  made  available  in  free  market,  it  will  at  least

 cost  them  Rs.  3/-  per  kg.,  which  means  that  people  will  have  to  pay  85  paise

 more  for  every  kg.  This  will  cause  resentment  amongst  a  big  section  of  the

 people.  Besides,  if  prices  are  allowed  to  fall  upto  Rs.  3/-  per  kg.  then  our

 Khandsari  industry  will  receive  a  setback  and  it  will  not  be  viable.

 ज ह काय  के  लिए  भोजन  कार्यक्रमਂ  की  सफलता

 श्री  चित्त  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  &

 चालू  ad  के  दौरान  विभिनन  राज्यों  में  ae  के  लिए  भोजन  कार्यक्रमਂ  को  कितनों

 सफलता  मिली  है  ;  और

 क्या  ससकार  अब  तक  के  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  कार्यक्रम  को

 नया  रूप  देना  आवश्यक  समझती  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  मंत्री  भानु  प्रताप  यद्यपि

 के  लिए  भोजतਂ  योजना  पहली  1977  से  शुरू  की  गई  फिर  इसमें

 बहुत  सी  प्रतिबंधक  शर्तें  थीं  जिसके  कारण  लागू  करने
 में

 कठिनाई  हुई  इनमें  से  बहुत

 से  प्रतिबंध  हटा  दिए  गए  है
 राज्य  सरकारों  दूवारा  अनुभव  की  गई  कठिनाइयों  को
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 ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  में  ter  परिवतन  किया  गया  यह  केवल  पिछले

 माह  के  अंत  में  ही  गधा  है  आअना*  योजना  कही  का  मल्पांकन wal  इतनों  जल्दी
 करना  सभव  नहीं  है

 इस  योजना  को  नया  रूप  दिया  जा  चुका  है  ताकि  इसे  राज्य  सरकारों  के  लिए
 अधिक  Talay  तथा  चालू  करने  के  लिए  आसान  बनाया  जा  सके  |

 भी  चित  बसु  :
 इस  कार्यक्रम  में  केवल  पांच  राज्यों  अर्थात्  उड़ीसा

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल
 नेही

 रुचि  दिखाई  किन्तु  अन्य  राज्यो  के  गांवों  में

 भी  बेरोजगारी  की  समस्या  है  और उ
 re

 भी  इस  कायंक्रम  को  जरुरत  कृपया  मंत्री  जी
 ै बतायें  कि  वे  प्रतिबन्धक  खंड  कौन  से  है  जिनमें  संशोधन  किया  गया  1  और  ये  संशोधन

 किस  प्रकार  किये  गये  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  गया  ?

 श्री  भानु  प्रताप  tae  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  कार्यों  में  मजदूरों  '  को  उनकी  पुरो

 मजदूरी  या  उसका  एक  भाग  देने  के  लिये  खाद्यानों  का  प्रयोग  किपा  जा  सकता  फिर

 निर्माण  योजना
 उन  चार  महीनों  में  चलाई  जा  सकतो  है  जब  खेती  कम  होती  है  और

 जन  क्षत्रों  में  चलाई  जा  सकती  है  जहां  सावंजनिक  निर्माण  कार्यों  पर  व्यय  करना  है
 सभी  प्रतिबन्ध  हटा  दिये  गये  है  ।  चालू  योजना  और  अन्य  पूंजो  कार्यों  को  नई

 सावंजनिक  निर्माण  कार्यों  के  रखरखाव  और  बाढ़ों  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  मजदूरी
 देने  के  लिये  खाद्यानों  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  जिन  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  है  वहां

 यह  योजना  ag  भर  चलाई  जा  सकती  योजना  के  अन्तगंत  उपलब्ध  खाद्यानों  का  प्रयोग

 ठकदारो  के  अधीन  काम  कर  रहे  मजदूरों  को  मजदूरी  देने  के  लिये  किया  जा  सकता  है

 बशत  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  ठेकेदार  अपने  खाते  ठोक  प्रकार  से  रखे  और  खाद्यानों

 का  दुरुपयोग  न  राज्य  सरकारें  स्वेच्छिक  संगठनों  के  माध्यम  से  काय  परियोजना  पूरी
 कर  सफती है  |  थे  सभो  संशोधन  fat  गये  है  जिनके  कारण  राज्य  सरकारों  ने  काफी  रूचि

 दिखाई  za  बात  नहीं  है  कि  केवल  चार  या  पांच  राज्यों  ने  ही  इस  योजना  में  रुचि

 दिखाई  है  आच्श्य
 महा

 हिमाचल

 मदेश  _
 ers Sela,  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  ने  इस  योजना  में  काफो  रुचि

 बाई  है  |

 इन  राज्यों  ने  आपने  प्रस्ताव  ge  किये  है  और  हमने  महा

 हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  को  गेहूं  देने  के  लिये  आदेश  जारी

 अध्यक्ष  ANT:  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  क्या  क्या  परिवतन  fea  गय  है
 ?

 थ्रो  भानु  प्रताप  faa:  वास्तव में  परिवतंन  हमने  हो  किय  हं  जिनका  राज्य  सरकारों

 स्वागत  किया  इन  परिवतंनों  बाद  योजना  काफी  लॉकप्रिय  हो  रही  है
 ?

 शी  fat  बसु  :  हमारे  पास  2  करोड़  टन  खाद्यान्न  आरक्षित  इस  खाद्यान्न  को  ध्यान

 रखकर  क्या  सरकार  ग्रामोण  जनता  को  रोजगार  देने  के  लिय  कोई  योजना  चलायेगी ?
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 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :  यह  प्रश्न  सरकार  के  है  इसका  खाद्यानों  को  इस

 योजना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 शो  चित्त  बस ष्  दो  करोड़  टन  खाद्यान्न  सरकार  के  बफर  स्टाक  में  पड़ा  हुआ  है  तो  क्या

 सरकार  उपलब्ध  खाद्यान्न  के  आधार  पर  गावों  के  लोगों  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये

 कोई  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  चलायेगो  ?

 अध्यक्ष  water  :  उन्होंने  कहा है  कि  आपका  सुझाव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 Shri  Brij  Bhushan  Tiwari:  May  I  know  the  value  for  the  wheat  asked
 for  by  the  Uttar  Pradesh  Government  and  the  value  of  the  quantity  of  wheat
 made  available  to  that  Government?  Has  the  U.  P.  Government  sent  their
 schemes  to  the  Central  Government?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  The  U.P.  Government  has  sent  their  schemes.

 That  Government  has  asked  for  1,66,000  tonnes  of  wheat,  and  22,000  tonnes
 of  wheat  has  been  released  to  them.  More  wheat  will  be  sent  to  them  in

 second  and  third  instalments.

 a  दासर  मैं  मंत्रो  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुएं  खोदने  के

 क्रम  सहित  इस  कायंत्राम  को  भी  आरम्भ  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  भानु  प्रतप  fag:  इसका  उपयोग  मध्यम  और  लघु  सिंचाई  कार्यो  के  faa

 किया  जा  सकता  कुएं  खोदने  का  काम  लघु  सिचाई  के  अधोन  आता  है  ।  अतः  इसमें

 कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 श्र  कृष्ण  चन्द्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  को  राज्यवार  कितना

 अनाज  अलाट  किया  गया  है  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बेरोजगारों

 की  कुल  संख्या  क्या  है  ।

 श्री  भानु  प्रताप  यह  योजना  हमारे  स्टाक  को  कम  करने  के  लिये  हो  नहीं  आरम्भ

 को  स्थिति  ऐसी  नहीं  कि  हमें  कुछ  बेकार  फकना  पड़े  ।  यह  रोजगार  देने

 के  लिपे  ही  नहीं  हैं  अपितु यह  योजना  राज्यों  को  विकास  कार्यों  के  fad  अतिरिक्त

 धन  देने  के  उद्देश्य  से  आरम्भ  की  गई  है  ।  में  यह  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  आन

 प्रदेश  ने  1,000  टन  की  भांग  की  है  ।  अभो  तक  उसे  कुछ  अलाट  नहीं  feat  गया

 आसाम  ने  30,000  टन  की  मांग  की  जबकि  उसे  7,500  टन  आबंटित  किया  गया  ॥

 बिहार  ने  1  लाख  टन  को  मांग  की  और  उसे  10,000  टन  अलाट  किया  गया |

 रात  ने  साइलों  के  लिये  मांग  क  है  जो  हमारे  पास  नहीं  है  ।  अतः  उसे  कुछ  नहीं  दिया

 matt  हरियाणा  ने  11,000  टन  की  मांग  उसे  भी  अभी  तंक  कुछ  नहीं  दिया  गया ;.

 कर्नाटक  की  मांग  4,571  टन  जबकि  उसे  1,000  टन  दिया  गया  ।  केरल  ने  3,000  टन

 की  मांग  की  परन्तु  ad  तक  उसे  कुछ  नहीं  मिला  ।  महाराष्ट्र  ने  4,800  टन  के  लिये

 मांग  की  जबकि  उसे  1,200  टन  सप्लाई  किया  हिमाचल  प्रदेश  ने  2;758  टन  की

 मांग  की  जबकि  940  टन  अलाट  किया  गया  ;  उड़ीसा  ने  78,625  टन  की  मांग  की

 जबकि  उसे  10,000  टत  अलाट  किया  राजस्थान  ने  11,894  टन  की  मांग  की
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 परन्तु  अभी  तक  उसे  कुछ  नहीं  feat  उत्तर  प्रदेश  ने  1.66  लाख  टन  की  मांग

 को  जबकि  उसे  22,000  टन  की  सप्लाई  की  गई  और  पश्चिम  बंगाल  ने  78,227  टन

 की  मांग  और  उसे  21,000  टन  अलाट  किया  गया  i

 Shri  Phirangi  Prasad  Visharad  :  I  want  to  know  whether  the  U.P.  Govern-

 ment  have  asked  for  some  additional  stock  of  wheat  from  the  Centre  for  the

 development  of  Agricultural  Market  Societies  or  it  is  included  in  the  1.66

 lakh  tonne  already  asked  for  by  them?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  They  have  already  got  some  amount  for  the

 Certain  amount  in  cash  is  needed  for  building  roads
 development  of  markets.

 and  it  is  being  given  by  the  Agricultural  Markets  in  Uttar  Pradesh  and  the

 There  is  a  pro-
 remaining  expenditure  pertaining  to  foodgrains  can  be  saved.

 posal  to  build  3,000  kms  pucca  roads  in  Ut  tar  Pradesh  under  both  the  schemes.

 श्री  एन०  माननीय  मंत्री  ने
 अपने  उत्तर

 में  12  राज्यों  का  उल्लख

 किया  परन्तु  उन्होंने  तमिलनाडु  और  पाण्डिचेरी  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  तमिलनाडु  और  पांडिचेरो  भी  शामिल  किये  जायेंगे  और  कार्यक्रम

 को  लाग  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गय  हैँ  ?  तमिलनाडू  और  पांडिचेरी  को  छोड़ने

 के  क्या  कारण  हँ  और  उन्हें  कितनी  मात्रा  सप्लाई  को  जायेगी  ।

 प्रताप  fag:  हमने  नई  योजना  के  बारे  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  और

 उनसे  उनकी  मांग  के  बारे  में  gor  है  ।  हमने  केवल  उन  राज्यों  जिनसे  मांग  प्राप्त

 हुई  बारे  में  नियतन  किया  है  ।  हम  तमिल  नाडु  से  किसी  भी  योजना  का  स्वागत

 करेंगे  परन्तु  अभी  तक  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई

 Setting  up  of  Planetarium  in  Delhi

 +*267.  Shri  0.  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare*
 and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  consider  setting  up  a  ह चूही हैं: है ह  etarium  in.
 Delhi  to  acquaint  the  students  and  the  masses  of  Delhi  and  neighbouring
 States  with  astrology  and  astronomy.

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  is  proposed  to  be  set  up;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chunder) :  (a)  No  such  proposal  is  under  consideration  in  the  Ministry
 of  Education  and  Social  Welfare.

 (b)  &(c)  Do  not  arise.

 Shri  O.  P.  Tyagi:  Whether  no  such  proposal  is  under  consideration  of
 Government.

 Dr.  Pratap  Chandra  Chunder:  Yes  Sir,  no  such  proposal  is  under’
 consideration.

 Shri  O.  P.  Tyagi:  It  is  essential  to  set  up  a  Planetarium  to  acquaint  the
 students  with  astrology  and  astronomy.  It  has  been  proved  from  the  experi--
 ence  gained  at  Calcutta  and  Bombay  that  not  only  students.  wete  benefited '

 7



 Oral  Answers  Agrahayana  14,  1899  (Saka)

 but  the  common  people  also  get  benefit  from  it  and  the  income  earned
 from  the  sale  of  tickets  is  much  more  that  the  expenditure  incurred  on  it.
 I  want  to  know  why  such  a  beneficial  proposal  is  not  under  consideration  of
 Government?

 Dr.  P.  C.  Chumnder:  So  far  no  such  proposal  has  come.  It  is  good  proposal
 but  it  involves  huge  expenditure.

 The  University  Grants  Commission  tried  to  build  an  observatory  Tower
 in  Physics  and  Chemistry  Blocks  in  Delhi  and  a  tower  has  already  been  built

 -and  the  Delhi  University  is  not  utilising  it  at  present.  The  Observatory  Tower
 can  be  utilised  to  educate  students.

 Shri  O.  P.  Tyagi:  I  had  stated  that  setting  up  a  planetarium  is  essential  to
 educate  students  whereas  you  are  building  an  Observatory  Tower  here  but  it
 is  not  of  much  use.  Common  people  will  also  be  able  to  see  it.  Government
 will  get  revenue  out  of  sale  of  tickets.  May  I  know  the  reasons  for  which
 ‘Government  are  not  considering  such  a  project?

 Dr.  P.  C.  Chunder:  For  the  time  being  we  are  not  building  it.

 > ‘Sto  कण  सिह  यह  ast  विचित्र  बात  कि  हमारी  राजधानो  में  कोई  ताराघर  नहीं

 बम्बई  में  नेहरु  ताराघर  है  और  कलकत्ता  में  भो  एक  ताराघर  ALENTATTY

 बनाना  और  टेलोस्कोप  के  मध्यम  से  तारों  को  देखना  एक  अलग  बात  ताराघर  न

 केवल  छात्रों  को  शिक्षा  के  लिये  अपितु  जनता  को  शिक्षा  के  लिये  निहायत  जरुरी

 aa:  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  यह  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  अन्तगंत  नहीं  है  तो

 कौई  और  एजेन्सी  यहां  एक  ताराघर  की  स्थापता  कर  ताकि  हम  इससे  लाभ  उठा  सकें

 अध्यक्ष  महोदय  यह  एक  ु ि सा  सुझाव  है  जिसपर  कार्यवाही  को  जा  सकती  है  ।

 प्रो०  पी०  जी०  WMIATH :  कया  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  मंत्री  जो  इस  प्रस्ताव  पर  TEAYTAT

 से  विचार  feral  भारत  की  राजधानों  यहां  पर  लोग  विश्व  के  विभिन्न  भागों

 से  अध्ययन  करने  के  लिये  आते  ् ह्  बहुत से  छात्र  अन्य  राज्यों  से  यहां  अध्ययन  दौरों  पर

 आते  मंत्री  जी  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विचार  है
 ?

 दूसरे  इसका  सम्बन्ध  ज्योतिष  और  खगोल  विज्ञान  से  है  और  कई  राजनीतिज्ञों  का

 ज्योतिष  विद्या  से  सम्बन्ध  है  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  जहां  तक  जानता  हूं  कलकता  का  ताराघर  प्राइवेट  रुप

 से  बनाया  गया  था  और  एक  जाने-माने  औद्योगिक  गृहने  इसका  वित्तपोषण  किया  था  और

 यही  इसके  प्रबन्ध  को  देखभाल  कर  रहा  बम्बई  ताराघर  कसे  बत  रहा  है  इसका

 मूझे  पता  नहीं  ।  यदि  कोई  प्राइवेट  उद्योगयति  या  कोई  और  निकाय  ताराघर  बनाने  के

 लिये  तैयार  है  तो  सरकार  को  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  यदि  ऐसा  प्रस्ताव  आता  है

 तो
 भूमि  के  लिये  में  अपने  साथी  से  कहूंगा ।

 श्रीमती  वी  ०  :  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  भारत  में  बहुत  से  ताराघर  स्थापित

 किये  गये  है  जबकि  समूचे  दक्षिण  भारत
 के q  लिये  FATAL S|  में  केवल  एक  ताराघर  स्थापित
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 किया  गया  यदि  तो  क्या  सरकार  सभो  रा  sat कि  द  की  राजधानियों  जसे

 मद्रास  आदि  में  ताराघर  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहो  है  ताकि  छात्रों  तथा

 अन्य  व्यक्तियों  को  खगोल  विज्ञान  तथा  ज्योतिष  में  शिक्षा  दो  जा

 डा०  प्रताप  चन्द्र  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 Shri  Dwarikanath  Tiwari:  The  Hon.  Minister  has  just  now  said  that

 students  read  under  the  trees  and  it  is  difficult  to  build  planetorium.  It  is  a.

 very  strange

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  यह  प्राथमिकता  का  प्रश्न  मेंने  यह  नहीं  कहा  कि  लेबारेटरी

 meat  नहीं  है  ।

 Proposal  to  supply  Wheat  and  Sugar  through  Super  Bazars  and  Janata  Shops

 *268.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri-

 gation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  wheat  and  sugar  are  being  sold  in  the  market  at  the  rate
 of  Rs.  150/-  and  Rs.  430/-  per  quintal  respectively  whereas  there  is  no
 further  storage  capacity  in  the  Government  godowns  and  the  sugar  mills  have

 again  started  functioning;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  fix  the  prices  of  wheat  and

 sugar  and  supply  them  through  Super  Bazars  and  Janata  Shops  as  has  been

 done  in  the  case  of  pulses;  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh):  (a)  According  to  the  information  available  as  on

 24-11-1977,  the  wholesale  prices  of  wheat  generally  ruled  below  Rs.  150/-

 per  quintal  except  in  Maharashtra  and  parts  of  Gujarat  and  Madhya  Pradesh
 where  the  higher  price  is  mostly  for  superior  variety.  Similarly,  the  wholesale

 prices  of  sugar  also  generally  ruled  below  Rs.  430/-  per  quintal.

 (b)  Wheat  and  sugar  are  supplied  through  Fair  Price  Shops  at  fixed

 prices,  the  ex-FCI  depot  price  of  wheat  supplied  to  the  State  Governments
 from  the  Central  Pool  being  Rs.  125/-  per  quintal  and  the  consumer  price

 In  the  context  of  sizeable  buffer  stock of  levy  sugar  being  Rs.  2.15  per  Kg.
 available  with  the  Government,  the  States  have  been  advised  to  step  up  releases
 of  wheat  through  the  Public  Distribution  System  and  to  meet  the  full  con-

 sumer  requirements.

 In  view  of  the  ability  of  Government  to  meet  the  full  requirements  of
 wheat  of  the  consumers  through  the  system  of  fair  price  shops,  and  in  view
 of  the  larger  distribution  of  levy  sugar  from  December,  1977  onwards  and

 sugar  in  Order  to  influence  open releases  of  larger  quantities  of  levy  free

 market  prices,  it  is  not  considered  neCessary  to  resort  to  fixation  of  maximum

 prices.  The  Super  Bazars  and  Janata  shops  are,  however,  free  to  trade  in

 these  commodities.

 Shri  Daya  Ram  Shakya:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  as  on  24th

 November,  1977  the  wholesale  prices  of  wheat  and  sugar  were  below  Rs.  150/-

 and  Rs.  430/-  per  quintal  respectively.  But  the  fact  is  that  in  North  India,

 where  consumption  of  wheat  is  the  highest,  the  wholesale  prices  of  wheat
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 were  found  to  be  much  higher  that  Rs.  150/-
 at  present  also.  Similar  is  the  position in  res  pect  of  sugar.

 per  quintal  and  these  are  higher

 present  actual  prices  of  wheat  and  sugar  in  North  India?
 May  I  know  the

 Foodgrains  are  not  produced  in  most  of  the  suburbs  and  people  have  to
 purchase  foodgrains  from  markets  as  foodgr  ains  are  not  supplied  through
 levy  system  or  fair  price  shops.  Whether  Government  propose  to  supply
 foodgrains  to  people  living  in  suburban  towns  through  fair  price  shops?

 of  U.P.  as  on  24th  November,  1977  where  as  under: —

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  The  prices  of  wheat  prevalent  in  major  markets

 Chandausi:  Rs.  120/-

 Allahabad  :  Rs.  130/-

 Banda:  Rs.  145/-

 Kanpur:Rs.  132/-

 Saharanpur:  Rs.  126/-.

 Itawah:  Rs.  128/-

 Sultanpur:  Rs.  130/-

 Bahraich:  Rs.  120/-

 Kalpi:  Rs.  126/-

 It  proves  that  nowhere  in  U.P.  the  prices  were  above  Rs.  150/-.

 We  do  write  to  State  Governments  to  open  more  and  more  fair  price
 shops  according  to  need.  We  have  no  difficulty  in  supplying  to  them  as  much

 quantity  of  foodgrains  as  they  demand.

 Shri  Daya  Ram  Shakya:  Complaints  are  being  received  that  dual  price
 policy  for  sugar  has  not  proved  a  success.  The  distribution  of  sugar  through
 fair  price  shops  in  rural  areas  is  not  satisfactory.  Complaints  have  been
 received  that  sugar  is  not  being  sold  at  fixed  price  and  entire  quota  of  sugar
 is  sold  in  open  market.  Whether  Government  propose  to  end  this  dual  price

 policy  and  ensure  supply  of  sugar  to  people  at  reasonable  price?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh  :  It  is  true  that  distribution  of  levy  sugar  in  rural
 areas  in  States  other  than  Punjab,  Haryana,  Gujarat  and  Kerala  is  not  satis-

 factory.  Distribution  of  sugar  in  rural  areas  in  these  four  states  is  satisfactory
 but  rural  people  in  other  states  get  less  quantity  of  sugar.  Keeping  in  view
 this  fact  it  has  been  decided  to  supply  equal  quantiy.  If  sugar  in  rural  and
 urban  areas  and  to  raise  the  quota  of  levy  sugar.  We  have  written  to  state
 Governments  to  ensure  equal  distribution  of  sugar  in  rural  areas.  If  they
 fail  to  do  so,  they  will  not  be  given  additional  quota  of  sugar.  But  the
 Ministers  of  all  the  states  have  informed  that  they  have  already  made  arrange-
 ments  for  distribution  and  they  be  given  additional  quota  for  distribution
 in  rural  areas.  The  additional  quota  is  going  to  be  released  in  December.
 It  has  not  reached  districts  so  far.  We  should  not  draw  the  conclusion  that
 State  Governments  will  not  succeed  in  this.  If  distribution  of  sugar  in  rural
 areas  of  four  states  can  be  satisfactory,  there  is  no  reason  that  it  cannot  be

 satisfactory  in  other  states.
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 Shri  Bhanu  Kumar  Shastri:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  wheat  is
 being  distributed  in  cities  and  villages.  May  I  know  whether  he  will  get
 examined  the  wheat  supplied  from  Fair  Price  Shops  and  ensure  supply  of
 wheat  fit  to  be  consumed  by  human  beings?  The  wheat  supplied  in  villages
 is  not  fit  to  be  Consumed  even  by  cattle.  Whether  the  hon.  Minister  ensure
 minimum  supply  of  one  kg.  of  sugar  instead  of  300  grams?

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  So  far  as  distribution  of  sugar  is  concerned,  I
 have  just  stated  that  the  new  scheme  is  going  to  be  implemented.  I  admit
 that  the  previous  scheme  proved  a  failure.  Distribution  of  sugar  in  States
 other  than  those  four  states  mentioned  by  me,  was  not  satisfactory.  Quota
 of  sugar  has  just  been  released.  It  has  not  so  far  reached  State  Governments.
 We  should  keep  patience.  It  is  also  the  duty  of  M.Ps.  to  urge  upon  State
 Governments  to  ensure  proper  distribution.

 Shri  Surendra  Vikram:  The  Hon.  Minister  has  just  now  stated  that  it  is
 the  duty  of  M.Ps.  to  urge  upon  State  Governments  to  ensure  proper  distribu-
 tion.  I  want  to  know  whether  the  Central  Government  is  not  competent  to

 urge  upon  State  Governments.  At  least  the  Centre  can  do  so  where  Janata

 Party  Governments  are  in  power.

 There  is  huge  bungling  in  the  distribution  of  sugar.  In  Uttar  Pradesh
 the  quantum  of  sugar  supplied  in  urban  areas  is  more  and  in  rural  areas  it
 is  less.  This  distribution  should  be  removed.  May  I  know  the  details  of  the

 ‘distribution  system  in  the  four  states,  where  it  is  satisfactocry,  so  that  we  can
 also  talk  about  it  with  our  officers.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  Under  the  new  system  it  is  proposed  to  supply
 425  grams  of  sugar  per  head  per  month  in  rural  and  urban  areas  and  quan-
 tum  of  sugar  has  been  allotted  to  states  accordingly.

 So  far  as  discrimination  in  the  quantity  of  sugar  supplied  in  rural  and
 urban  areas  is  concerned,  have  stated  that  equal  quantum  of  sugar  will  be

 supplied  to  people  living  in  rural  and  urban  areas.

 Under  the  new  system,  ration  cards  are  being  issued  in  Uttar  Pradesh.

 Scientific  methods  of  Agriculture  for  Economic  Development  of  Farmers

 *269.  Shri  Raj  Keshar  Singh:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irriga-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  the  schemes  undertaken  to  introduce  scientific  methods  in  agriculture
 for  the  economic  development  of  farmers,  particularly  the  small  farmers  in
 the  country;  and

 (b)  the  extent  to  which  the  standard  of  living  has  improved  because  of
 these  schemes  during  all  the  Five  Year  Plans

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 :

 (a)  &  (b)  A  Statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Statement

 (a)  Ever  since  the  initiation  of  the  First  Five  Year  Plan  in  1951-52,
 sustained  efforts  to  introduce  scientific  methods  in  agriculture  have  been  under

 way.  During  the  fifties,  the  approach  to  agricultural  development  consisted
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 mainly  in  formulating  general  programmes  of  development  for  the  creation  of
 additional  facilities  such  as,  irrigation,  soil  conservation,  land
 and  development,  and  measures  for  increased  distributi  on  of  material  inputs such  as  fertilisers,  improved  seeds  etc.  In  the  late  fifte  es,  it  was  decided  that
 greater  emphasis  should  be  given  to  the  develo

 gressive  agriculture  in  an  intensified  manner  in
 pment  of  scientific  and  pro-

 and  assured  rainfall.
 areas  endowed  with  irrigation

 In  accordance  with  this  ap  proach,  an  Intensive  Agri-
 cultural  District  Programme  (IADP)  was  taken  up  from  1960-61  and  it  was
 gradually  extended  to  18  districts  by  1967-68.  The  IADP  is  based  on  Package
 Programme  Approach  implying  simultaneous  attention  to  the  use  of  quality
 seeds,  adequate  doses  of  fertilisers  and  adoption  of  plant  protection  measures
 in  the  areas  which  are  capable  of  giving  returns quickest
 in  terms  of  inCreased  production.  In  view  of  the  encouraging  results  obtain-
 ed,  the  Package  Programme  Approach  adopted  in  the  IADP  was  extended,
 in  a  modified  form,  to  a  much  larger  number  of  districts.

 In  the  light  of  the  break-through  made  in  evolving  high-yielding  varieties
 of  seeds,  a  New  Strategy  for  Agricultural  Development  was  formulated  and
 put  into  action  from  1966-67  for  securing  substantial  increases  in  production.
 The  New  Strategy  lays  stress  on  the  increasing  use  of  science  and  technology
 in  raising  productivity.  The  principal  ingredients  of  this  New

 Strategy  are  :  cultivation  of  new  high-yielding  varieties  of  seeds;  development
 of  multiple  cropping;  development  of  irrigation  for  intensive  cultivation;
 soil  and  water  management;  adoption  of  package  of  practices  including  high-
 yielding  seeds,  optimum  quantities  of  fertilisers  and  pest  control  measures;
 emphasis  on  research  and  its  application;  farmers’  training  &  education;
 and  development  of  infrastructure  of  credit,  marketing,  distribution  system
 for  supply  of  inputs  etc,  Various  programmes  have  been  under  implementa-
 tion  in  pursuance  of  this  Strategy.  Besides  All-India  Coordinated  Research

 Projects  have  been  undertaken  for  food-crops,  commercial  crops,  horticultural

 crops,  soil  &  water  management,  agronomy  and  agricultural  engineering,
 animal  sciences  and  fisheries.  Most  of  these  programmes  are  basically  produc-
 tion-oriented  and  the  small/marginal  farmers  also  derive  benefits  from  them.

 With  a  view  to  enabling  the  weaker  sections  of  the  rural  population  to

 participate  in  the  benefits  of  economic  growth  in  the  rural  areas  through  the

 spread  of  new  technology,  two  separate  Agencies,  one  for  the  development
 of  Small  Farmers  (SFDA)  and  the  other  for  the  development  of  Marginal
 Farmers  and  Agricultural  Labourers  (MFAL),  were  undertaken  during  the

 Fourth  Plan  period.  The  SFDA  projects  were  taken  up  in  46  selected  areas

 and  MFAL  in  41  areas.  During  the  Fifth  Plan  period,  these  projects  have

 been  made  composite,  each  catering  to  the  small  and  marginal  farmers  and

 agricultural  labourers  and  their  number  has  been  increased  to  160  including
 the  on-going  ones.  The  programmes  for  improved  agriculture  include  land

 development,  soil  conservation,  minor  irrigation,  horticulture,  demonstration

 and  introduction  of  new  and  improved  varieties  and  cropping  patterns,  while

 those  for  subsidiary  occupations  include  dairy,  poultry,  piggery,  sheep  and

 goat  rearing  and  also  fisheries.  The  main  emphasis  in  the  projects  is  on

 crop  husbandry.

 (b)  It  is  difficult  to  precisely  quantify  the  extent  to  which  the  standard

 of  living  has  improved  due  to  the  implementation  of  agricultural  development

 programmes.  However,  as  a  result  of  the  implementation  of  various  develop-

 ment  programmes  in  the  agriculture  sector,  agricultural  production  has  increas-

 ed  as  below::
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 (Base:  Triennium  ending  1961-62=100)

 Index  Numbers  of  Agriculturat  Production

 1950-51  .  क  68.9

 e  84.4 1955-56

 1960-61  102.7

 1964-65  115.0

 *1965-66  95.8

 1968-69  e  1148

 1973-74  थि  e  के  e  e  133.3

 1975-76  e  e  क  ह  e  148.6

 The  contribution  of  agriculture  to  the  net  national  product  at  factor  cost

 (at  1960-61  prices)  has  increased  from  Rs.  4936  crores  in  1950-51  to  Rs.  8712

 crores  in  1975-76.  The  figures  for  different  Plan  periods  are  given  below  :

 Contribution  of  agriculture  to  the  net  national  product  at  factor  cost

 (at  1960-61  prices)

 (in  Rs.  crores)

 1950-51  4936

 1955-56  5699

 1960-61  6580

 7224 1964-65

 1965-66  6148

 196:  8-69 geu  7155

 1973-74  8042

 1974-75  7699

 1975-76  e  8712  (provisional)

 Shri  Ram  Keshar  Singh  :  Will  the  Hon.  Minister  be  pleased  to  state
 the  statewise  number  of  farmers  who  have  been  benefitted  by  this  scheme,  and

 the  acreage  of  land  held  by  a  farmer  to  be  classed  as  a  small  farmer.

 Shri  Surjit  Singh  Bamala:  I  cannot  give  the  figures  as  I  have  not  got  the

 statistics.  A  small  farmer  should  have  only  three  acres  of  land.

 Shri  Ram  Keshar  Singh:  Can  you  get  them  and  lay  them  on  the  table  of
 the  House.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala:  We  cannot  get  the  statistics.

 Shri  Ram  Keshar  Singh  :  Whether  Government  gives  any  subsidy  to  these
 farmers  for  employing  scientific  methods  if  so  how  much  and  if  not  is  the
 Government  contemplating  to  give  any  such  subsidy  in  future.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  No  subsidy  is  being  given  for  employing

 *The  production  in  1965-66  declined  steeply  due  to  severe  dro  ॥  condi-
 tions  that  prevailed  over  large  parts  of  the  country,
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 scientific  methods.  There  are  many  schemes  for  the  benefit  of  farmers.  This
 is  a  package  of  practice  under  which  only  facilities  are  provided  and  no

 monetary  help  is  given,

 भी  हितेन्द्र  क्या  सरकार  उन  से  संतुष्ट  है  जिनका  उल्लेख

 विवरण  में  किया  wares  क्या  सरकार  कृषि  के  विकास  के  लिए  कोई  अन्य  योजना  भी

 बनाने  का  विचार  इस  वब  कृषि  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  f

 श्री  सुरजीत  सिह  इस  ag  कृषि  उत्पादन  का  लक्ष्य  118  मिलियन  टन

 जहां  तक  इस  योजना  के  कायंकरण का  संबंध  हैहम  इस  विभिन्न  योजनाओं  के  कायंकरण से

 पूरी  तरह  संतुष्ट  है  लेकिन  कार्यकरण
 में  gare  के  लिए  हम  अधिकाधिक  उपाय  कर  रहे

 फिलहाल  अभी  कोई  नई  योजना  चालू  करने  का  हमारा  कोई  विचार  नहीं

 Shri  Lalji  Bhai  :  The  Government  has  formulated  many  schemes  for  the

 benefit  of  small  farmers  and  one  of  the  scheme  is  that  no  revenue  shall  be
 I  want  to  know  when charged  from  farmer  holding  Jand  upto  10  Bigahas.

 the  remission  of  land  revenue  will  take  effect.  What  other  facilities  are  to  be

 provided  under  such  schemes.

 Shri  Surjit  Singh  Barnala  :  As  far  the  question  of  levy  of  land  revenue  is

 concerned  we  are  unable  to  lay  guidelines  as  each  state  is  adopting  its  own

 measures  according  to  the  circumstances  prevailing  in:

 श्री  पो०  नायदू  :  मंत्री  महोदय  ने  है  कि  वे  वैज्ञानिक  योजनाओं  को

 क्रिपान्वित  कर  रहे  हैं  छोटे  किसानों  को  सहायता  दिए  बिना  इन  योजनाओं  को  वे  कंसे

 क्रियान्वित  कर  सकते

 at  सुरजीत  fag  सहायता  कई  रूपों  में  दी  जा  रही

 छठी  योजना  के  दौरान  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र
 कार्य  क्रम

 *
 273.  श्री  पी०  राजगोपाल  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  छठी  योजना  के  दौरान  भो  चलता  रहेगा

 क्या  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  में  छठी  योजना  के  दौरान  वृद्धि  किये  जाने  की

 और आशा

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  भू-जल  ata  विकसित  करने  तथा  उन्हें

 प्रयोग  में  लाने  के  कार्य  पर  राशि  व्यय  की  जायेगी  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 जी

 क्रम  में  स्वतः  आवश्यक  समझे  गए  संशोधनों  और  समन्वित  ग्राम  विकास  की  नई  पहुंच  द्वारा

 किए  जाने  वाले  परिवतंनों  के  अधीन  रहते

 जी  हां  ॥

 जी  भूगत  जल  विकास  पर  उत्तरोतर  बल  को  ध्यान  में  रखते
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 कला

 श्री  पौ०  राजगोपाल  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  जहां  कि

 सूखाप्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  लागू  किया  रहा  है  वहां  छोट  किसानों  के  विकास  के  कायें  क्रम
 को  क्यों  नहीं  क्रियान्वित  किया  जा  रहा ।

 श्री  भानु  प्रताप  fag:  यह  प्रस्ताव  विचाराधोन  इसीलिए  मेंने  कहा  है  कि  समेकित

 gram  विकास  के  नए  दृष्टिकोण  के  अंतगंत  जो  परिवत॑न  आवश्यक  समझे  जाएंगे  हम

 उन्हें  करेंगे  ।

 श्री  पो०  राजगोपाल  नायडू  :  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  समूचे  क्षेत्र के  लिए  लागू

 किया  जाता  है  जबकि  छोटे  किसानों  के  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  प्रत्येक  किसान  को

 सहायता  दी  जाती  है  ।  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  संभाव्यता  का  निर्माण  होगा  और  जबतक

 किसानों  और  खेतिहरों  को  सहायता  नहीं  दी  जाती  तब  तक  वे  निर्मित  संभाव्यता  का

 उपयोग  कसे  कर  सकते  ह ँ।

 श्री  भानु  प्रताप  नए  दृष्टीकोण  के  अंतगंत  नए  उद्योगों  को  शामिल  किया  जाएगा

 और  स्वनियोजन  कार्यक्रम  अपनाया  जाएगा  |

 Shri  Harikesh  Bhadar:  Each  year  there  is  a  terrible  drought  whereby  the
 farmers  suffer  a  lot.  Is  the  hon.  Minister  for  Agriculture  considering  any  plan
 for  giving  priority  to  matters  of  irrigation.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  The  Government  is  committed  for  giving  top

 priority  to  irrigation.  For  your  information,  I  may  tell  you  that  as  against  23
 million  hectares  in  1950-51,  46  million  hectares  land  was  irrigated  the  last

 year.  During  the  last  25  years  there  has  been  increase  of  only  23  million

 hectares  of  irrigated  land  while  in  the  next  5  year  plan  17  million  hectares  land
 are  to  be  brought  under  irrigation.

 Shri  Ramji  Singh:  Will  the  Hon.  Minister  be  pleased  to  state  the  total
 -area  of  land  affected  by  droughts.  As  you  have  said  you  are  going  to  tap

 underground  water  resources,  I  want  that  reboring  should  be  undertaken
 where  it  is  necessary.  Will  you  be  pleased  to  direct  the  Geological  survey  of

 India  to  survey  the  affected  areas  and  if  there  are  rocks  underneath  will  you
 -arrange  for  adequate  reboring.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  Our  aim  is  to  bring  maximum  area  of  land
 under  irrigation  but  the  cost  involved  in  doing  so  is  also  to  be  taken  into
 consideration  where  the  cost  of  digging  out  water  after  breaking  rocks  under-

 ‘ground  is  enormous.  Taking  into  account  the  cost  of  test  boring  we  will  try
 to  provide  maximum  irrigation  facilities.

 श्री  ननजेश  गौडा  :  रोजगार  के  लिए  विभिन्न  योजनाएं  हैं  चाहे  वह  डी०पो०ए०पी०  हो

 अथवा  एस०  एफ ०  डो ०  पो०  इन  सभी  वर्षो ंके  दौरान  योजनाएं  राज्य  सरकारों  को  अथवा  कुछ

 अधिकारियों  को  सौंपो  जाती  रही  हैँ  और  हमने  देखा  है  कि  यह  योजनाएं  किस  प्रकार

 असफल  हुई  है  क्या  मंत्री  महोदय  इन  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  जिम्मवारी  राज्य  सरकार

 के  परामशं  द्वारा  किसी  ऐसे  व्यक्ति  पर  रखेंगे  जोकिਂ  एक  निश्चित  अवधि  के  भीतर  उसे

 पूरा  करे  और  ताकि  हमें  भी  पता  लगे  कि  कुछ  प्रगति  हुई  कया  मंत्री  महोदय  हमें

 यह  आश्वासन  दगे  |
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 att  भानु  प्रतप  ग्रामीण  कार्यक्रम  के  संबंध  में  कुछ  थोड़ा  बहुत  श्रम

 हो  सकता  है  लेकिन  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  कार्यक्रमों  के  परिणामस्वरूप

 डी  देश  खाद्यानों  के  मामले  में  आत्मनिभंर  हुआ  है  |

 tt  यद्यावंतराव  चब्हाण  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जो  कार्यक्रम  लागू  किए  जाते  है

 उनका  उद्देश्य  रोजगार  प्रदान  करना  तथा  कुछ  अन्य  विकासीय  कार्यो  बढ़ावा

 देना  होता  लेकिन  यदि  हम  वास्तव  में  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रो  का  उद्धार  चाहते

 हू  तो  हमें  शुष्क  खेती  को  तकनीक  को  लागू  करना  होगा  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  कया  इस  संबंध  में  कोई  संगठित  प्रयास  किए  है  और  क्या  कोई  नया  दृष्टिकोण

 अपनाया  जा  रहा  है  ।  क्या  नए  वेज्ञानिक  अनुसंधानों  को  लागू  किया  जा  रहा  है  और

 कया  सुखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  लागू  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  में  शुष्क  खेती  की

 को  भो  शामिल  किया  जाएगा  ॥

 श्री  भानु  प्रताप  सिह  :
 जी  हां  ।  यह  भी  कायंक्रम  का  एक  अंग  जेसाकि  मैने  पहले

 वतात्रा  हमारी  योजना  डी०  पी०  Wo  पी  ०,  एस०  एफ०  डॉ०  Wo  और  Vo  डो०  कार्यक्रमों  को

 अलग-अलग  न  रख  कर  अच्छे  परिणामों  हेतु  उन्हें  समेकित  करने  को  है  ।

 ची Shri  Yamung  Prasad  Shastri  ची  During  the  last  survey  certain  areas.
 were  left  out  from  the  drought  prone  areas  for  political  reasons.  Will  the  hon..
 Minister  also  enlist  such  areas  as  the  drought  affected  areas  so  that  they  may
 ilso  avail  the  irrigation  facilities  for,  drought  prone  areas.

 Shri  Bhanu  Pratap  Singh:  If  the  Hon.  Members  will  draw  our  attention.
 to  any  such  area  we  will  definitely  enlist  it.

 Grants  to  Sanskrit  Colleges  by  U.G.C.

 1274.0  Shri  Shastri:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  fact  that  the  University  Grants  Commission  does  not

 give  any  grant  to  Sanskrit  Colleges  in  various  States  in  the  country;  and:

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra.  Chunder):  (a)  and  (b)  According  to  the  information  furnished.

 by  the  University  Grants  Commission,  Sanskrit  Colleges  which  are  included
 in  the  list  of  Colleges  under  Section  2(f)  of  the  UGC  Act,  1956  and  which
 fulfil  the  conditions  prescribed  for  various  schemes  are  given  grants  by  the

 Commission.

 Shri  Y.  P.  Shastri:  Sir,  the  University  Grants  Commission  has  given  much

 There  are  many  sanskrit  Colleges  in  the less  grant  to  Sanskrit  Colleges.
 Country  which  fulfil  all  the  conditions  and  standard  of  teaching  is  also  very
 high.  At  the  same  time  Government  want  to  encourage  the  people  to  learn
 this  language.  So  will  the  hon.  Minister  instruct  the  UGC  to  soften  the

 conditions  so  that  these  Colleges  are  inot  put  to  any  hardships?
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 =
 अल्प  सूचना

 प्रश्न

 Dr.  Pratap  Chandra  Chunder  We  do  not  discriminate  between  colleges.
 From  1975  UGC  have  been  giving  grants  to  eight  Sanskrit  Colleges.  There  are
 two  full  -fledged  Sanskrit  Universities—one  Sampurnanand  Sanskrit  University,
 Varanasi  and  the  other  K.  S.  Sanskrit  University,  Darbhanga.  They  are  also

 receiving  grants.

 Shri  Y.  P.  Shastei:  What  a  funny  situation  is  there  in  the  country  that

 ‘only  eight  Sanskrit  Colleges  are  being  given  grants?  Sanskrit  is  the  most
 ancient  language  of  the  country  which  can  contribute  to  the

 national  integration.  But  only  eight  out  of  about  250  Sanskrit  Colleges  are  being
 given  grants.  In  Madhya  Pradesh  alone  there  are  more  than  eight  Colleges.
 The  condition  prescribed  by  UGC  are  too  stringent.  Will  he  ensure  grants  tc

 all  colleges  by  UGC  without  any  discrimination?

 Dr.  Pratap  Chandra  Chunder :  It  is  not  correct to  say  that  no  grant  is  being
 ‘given  for  sanskrit.  The  Department  of  education  gives  help  for  this  language.
 There  are  certain  institutions  which  receive  75  per  cent  grant  but  colleges
 will  have  to  fulfil  conditions  for  claiming  help.  cannot  say  anything  more  in
 ‘this  regard.

 अध्यक्ष  महोव्य  :  प्रश्न  काल  समाप्त  ।  अल्प  सूचना  प्रश्न  feat  जायेगा  ।

 अल्प
 सूचना  प्रदन

 प्रो०  a@Tarat  :  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  कई  हुजार  अध्णपक  रोष  प्रकट  करने

 के  लिए  जुलूस  निकाल  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  लिए  1971  में  घोषित  वेतन-मान  लागू  नहीं

 किये  गये  हैं  ।

 Sto  बसंत  कुमार  fea  :  मैने  तारांकित  प्रश्न  272.0  पूछा  है  जिसे  आज  भी  क्रायंत्राही  में  वाश्िल

 faut  गण  बलट  में  भी  आया  भाज  मुझे  पत्र  मिला  है  कि  उसे  16.0  दिसम्बर के  लिए  स्थगित

 किया  गया  है  और  कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आपने  कृषि  मंत्री  को  सूचना  दो  है  ।  इसे  नागरिक  पूर्ति

 और  सहकारिता  मंत्री  दारा  उत्तर  दिय  जाने के  लिए  अंतरित  किया  गया  है  ।

 अल्प
 सूचना

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 fact  क  अध्यापकों  और  छात्रों  की  मांगे

 e
 क्ष०सू०्प्र०  3.  डा०  Aaa  कुमार  पंडित  e

 श्री  सौगत  व्राय

 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :

 शनी  समर  गुह  :

 oft  चक्रवर्ती :

 चंपा'शिक्षा,"समाज  कल्याण  और  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  fa

 क्या  प्क्ल्लि  ‘faq fast  छात्र  संघ  ने  sonata,  प्रत्युकुलपति  और  दी  कालेज ें
 के

 ey HraTHHaAl  के  .  कार्यालयों  को  सील  कर  दिया  है  ;
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 Short  Notice  Question  December  5,  1977
 ——

 क्या  matt  आरोप  लगाय  है  कि  उन  फाइलों  को  जलाया  गया  तथा  उन  दस्तावेजों  में

 हेरफेर  किया
 गया

 जिन  में  आपातस्थिति  के  दौरान  अधिका  रियों  द्वारा  की  गई  varafaat  तथा

 चारों  से  सम्बधित  अभिशंसी  जानकारी  दी  हुई  थी  ;

 य्दिहां,तो  क्या  सरकार  ने  इन  आरोपों  की  जांच  की  है  और  क्या  उस  का  विचार  आपात

 स्थिति  के  दौरान  दिल्ली  fazafaanaa  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  जांच  समिति  नियुक्त

 करने  का  है  ;  और

 क्या  सरकार ने  अध्यापकों  तथा  छात्रों की  मांगों पर  विचार  करने  के  लिए  अलग  से

 जांच  fora  का  निणंय  किय  है  ?

 faraqtt,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  ai  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 विश्वविद्यालय  दूवारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ora  संघ

 के  अध्यक्ष  और  सचिव  के  नेतृत्व  में  लगभग  30  छात्रों  का  एक  दल  12  नवम्बर  1977  को

 लगभग  10.45  बजे  कुलपति  के  कार्यालय  में  कुलपति  को  उनके  कार्यालय  में

 न  पाकर  उन्होंने  कुलपति  के  वेयक्तिक  कमंचारियों  को  उनका  कार्यालय  खाली  कर  देने  के

 लिए  कहा  और  aaa rla  के  कमं  जरियों  को  भी  एसा  ही  करने  के  लिए

 कालेजों  के  संकाथ-अध्यक्ष  और  छात्र  scarey  संकाय-अध्यक्ष  जो  कि  अपने

 कमरों  में  से  भी  उनके  कार्यालय  खाली  करवाए  गए  और  सभी  कमरों  को  छात्रों

 14  1977  को  राब्रि  के  लगभग  8.  45  बजे ताले  लगा  दिये  गए  ।

 लगभग  60  छात्रों  का  एक  अन्य  दल  विश्वविद्यालय  में  ड्यूटी  पर  तनात  सुरक्षा

 अधिकारी  और  चौकीदारों  पर  हावी  हो  गण  और  जिन  कमरों  को  ताले  am  दिये  गये

 ताले  तोड़ कर  उन्हें  खोल  दिया ।

 और  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  फाईलों  के  जलाये  जाने  और

 अभिलेखों  में  हेरफेर  करने  से  सम्बन्धित  आरोप  के  बारे  में  दिह्ली  विश्वविद्यालय  से

 पूछताछ  कि  गई  ।  विश्वविद्यालय  ने  बताया  है  कि  ag  आरोप  निराधार  और  बेबुनियाद

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  ora  संघ  और  दिल्ली  विश्वविद्यालय  अध्णपक  संघ  द्वारा  कुलाध्यक्ष

 को  सम्बोधित  अपने  HeOTerAatT  में  आपात  काल  के  दौरान  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई

 अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  लगाएं  गये  अन्य  आरोपों  के  बारे में  इस  मंत्रालय  में

 जांच  की  गई  है  और  एक  arse  जांच  समिति  नियुक्त  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  हमें  ती  केवल  घटनाओं का  ब्यौरा  दिया  गया  जिस  परिस्थिति  में

 तालाबंदी  हुई  और  बाद
 में

 विश्वविद्यालय  बंद  कर  दिया  गया  तथा  विद्यार्थियों  ने  आन्दोलन  शुरु  fear

 उसके  fs  का रण  यह  है
 कि  to  नुरुल  हसन  को  अतिरिक्त  प्रोफेसर  नियुक्त  किया  गया  ।  आपात
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 1899  (1%)  अल्प  सूचना  प्रश्न

 स्थिति
 के  अधीन  यह  ज्यादती  का  मामल है  ।  जब  हम  जेल  में  थे  तो  हम  पता  लगा कि  दिल्ली  विश्व

 विद्यालय  को  पुलिस  शिविर  बना  दिया  गया  है  ओर  वहां  चौकड़ी  का  बोलबाला  तभी  निर्वाचन

 के  तुरंत  बाद  अध्यापकों  और
 कमंचा  रियों

 ने  faraaz  और  अक्तूबर  में  मंत्रीजी

 को  अनेक  ज्ञापन  दिये  गये  और  अन्तिम  ज्ञापन  नवम्बर  में  दिया  गया  उस  बारे  में  इतना  विलम्ब  कयों

 हो  गया है  ।  सरकार  ने  निणंय  क्यों  नहीं  लिया  क  ज्यादतियों  के  बार  में  कौन-सी  शिकायत  की  है

 तथा  afafa  6  या  7  मास से  शिकायत के  किस  भाग  पर  विचार  कर  रही  यह  विचार  कब

 समाप्त  होगा  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  में  निवेदन  कर  द  कि  इसਂ  मामले  में  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  कयों  कि

 जब  मामले  पर  जांच  हो  रही  थी  तब  ही  मे ंने  छात्रों  और  अध्यापकों  के  प्रतिनिधियो ंसे  स्वयं  बात  की  थी

 और  उनसे  तथ्य  जानने  का  प्रयत्न  किया  था  तब  हमने  सभी  लिखित  शिकायतें  fasafaerrra  को

 भेज
 दी

 क्योंकि  हम  बिना  किसी  की  बात  सुने  उसे  दण्डित  नहीं  कर  and  ।  इस  aay  शाह  आयोग

 गठित  किया  गया  और  दिल्ली  विश्वविद्यालय  परिषद  के  एक  सदस्य  द्वारा  शाहू  आयोग  को  यह  मामला

 भज  fear  गण  और  अभी  आयोग  ही  उस  पर  विचार  करेगा  ।  अभी  ठण्ह  देख  रहे  ह  किन  शिकायतों

 का  सम्बंध  विश्वविद्यालय  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  से  है  जिनका  आपात  स्थिति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 ॥

 प्रधान  मंत्री  स्वयं  मिसलों  तथा  अन्य  सम्बधित  cal  को  देख  रहे  है  |

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  मंत्री  जी  आश्वासन  देंगे  कि  उस  पर  विचार  fear  जाना  कब

 समाप्तहोगा  और  fee  तारीख  तक  यह  समिति  नियुक्त  की  जायेगी  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  fad  बहुत  अधिक  हँ  और  बहुत  से  पत्न  देखने  हू  निश्चित  तिथि

 देना  सम्भव  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यथा  सम्भव  शीघ्र ।

 gloara  कुमार  पंडित
 :  सत्र

 की
 समाप्ति  से

 पूर्व

 तही  नही  उस  पर  विचार  होगा अध्यक्ष  महोदय

 डा०  ada  कुमार  पंडित  :  मास  पहले  ही  हो  चुके  ह  सरकर  को  पता  नहीं  चल  रहा  है  कि

 शाह  आयोग  कितनी  farraat-7t  विचार  करेगा  ?  यह  संत्र  की  समाप्ति  से  पूर्व  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यथा  सम्भव  शीघ्र

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं आश्वासन  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  बहुत  से  पत्र  देखने

 श्री  सौगत  a  :  इस  मा  मले  का  सम्बन्ध  14  नवम्बर  1977  की  घटना  से  है  और  उसी

 समय  के  आस-पास  हमने  अल्प  सूचना
 प्रश्न  की  सूचना  दी  थी  ।  इस  बीच  बहुत  कुछ  हो  रहा  है  दिल्ली

 के  प्रांगण  में  गड़बड़  का  सम्बन्ध  दिल्ली  के  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  फले  असंतोष

 से
 है

 आपात  स्थिति  के  दौरान  ज्यादतियों  की  जांच  की  आड़  में  उपकुलपतियों  को  हटाने  के  प्रयास  हो

 रहे  जवाहरलाल  नेहरु  विश्वविद्यालय  में  एस०एफ०आई०  द्वारा  एसा  ही  हो  रहा  यह  बड़ी
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 Short  Notice  Question
 बाण  Agrahayana

 14,  1899  (Saka)

 गम्भीर  बात  दिल्ली  विश्वविद्यालय
 में  जनसंघ  faofea  झखिल  भारतीय fa स  जप  UTaMUANTNG  जाल  AUNTS  बिया्थो if  परिषद  ने  यही

 अभियान  चला  रखा  यह  शैक्षणिक  अत्यचार  एस०  एफ०आई० और  ए०बी भ्बी  ०पी०  आपस

 में  मिल  गये  हँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अधपका  प्रश्न  बया  है
 ?

 थी  सौगत  राय  :
 उपकुलपतियों  को

 हटाने
 के  लिए  दोनों  ने

 गि
 रोह  बना  लिया

 et  ये  दोनों  THe
 -

 ufaaarfaa  है  यदियवे वे  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा के  अधिकारी होते  तो  उनका  विरोध
 न  होता

 अंब

 उन्हें  हटाने  के  प्रयास  हो  रहे  दिल्ली  विश्वविद्याल०  में  ताला  लगाने  की  लड़ाई  चल  रही  है  (era

 घान )  ।

 महोदय  :  आप  श्रश्न TS

 श्री  सौगत  रोय  :  मेंने  कहा  है  कि  उपकुलपतियों  को  wr
 TF  हटाने  के  लि
 उन  क  RelA  लिए  यह  शेक्षणिक

 अत्या  गर
 ह ूो  रहा  शिक्षाविदों  को  विश्वविद्यालय  से  हूंटाया  गया  फिर  कमंचा  रियों  ने

 wa  शर  कर  fear)  अब  विश्वविद्यालय  बंद  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपका  प्रश्न  [: 28  है

 ?

 थी  सौगत  राय  :  कण  विश्वविद्यालय  को  प्रधान  मंत्री  के  आदेश  से  बंद  किया  गया  है  क्योंकि  वही

 सम्बधित  पत्र  देख  रहे  और  दूसरे  sar  प्रधान  मंत्री ने  डाण्य  ०टी  ०ए०  के  एक  प्रतिनिधि  से  कहा  था

 कियदि  आवश्यक  हुआ  तो  विश्वविद्यालय  अनिश्चित  काल  के  लिए  बंद  किया  विश्वविद्यालय

 को  खोलने  और  कमंचारियों  की  मांगे  तरंत  परी  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चत्द्र  विश्वविद्यालय  को  बन्द  करने  का  facia  वहाँ  के  अधिकारियों  द्वारा  लिया

 गया  यह  एक  स्वशासी  निकाय  है  जो  स्वयं  निणंय  लता  है  कमंचारियों  की  मांगों के  बारे  में  स्थिति

 यह  है  कि  अल्पसंर्ण्कों  की  एक  संस्था  सट  TAHT  कालज  के  दो  कमेंचा  रियों  को  बर्खास्त  किया  गया

 एक  को  आपात  स्थिति  से  qa  तथा  दूसरे  को  आपात  स्थिति  के  बाद  उचित
 अनुशा  सनात्मक

 wit

 पूरी  करने  के  बाद  निफाला  गण  ।  श्री  एस०  एम०  भत पव  संसद  सदस्य  के  साथ
 कमंचा  रियों

 का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  मुझसे  मिला  था  ।  तब  मैँ  ने  सेंट  स्टीफन  कॉलेज  के  प्रिसीपल  को  बुलायण  उनसे

 पता  चला  कि  मामले  पर  faate  के  लिए  एक  नई  परनरीक्षण  सर्मिति  बनाई  गई  है  उसका  एक  ही  सदस्य

 होगा  जो  बम्बई  उच्च  न्यायलय  का  भूतपुव  न्याय  धीश  होगा  ।  हांलाकी  पुनरीक्षण  का  समय  समाप्त  हो

 चुका  है  लेकिन  शासी  निकाय  एक  कमंचारी  के  सम्बन्ध  में  आपत्ति  दूर  करने  को  gare  है  ।  शासी

 निकाय  भतपव  न्यायाधिश  से  भी  अनरोध  कर  गा  कि  यह  जांच  एक  मास म॑  पूरी  कर  ली  जाय

 उन  दोनों  अधिकारियों  को  भी  अपनी  बात  कहने  का  मौका  लेकिन
 कमंचा  रियों  ag

 सुझाव  नहीं  माना

 oft  सोगत  अन्य  मांगों
 का

 कया  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  आपने  पूछा  था  कि  कया
 प्रधान  मंत्री  के  आदेश

 पर
 विश्वविद्यालय  बंद  किया

 आपने  यह  भी  पूछा कि  उसे  कब  खोला  जायेगा  ।
 मांगों  के  बारे

 में
 आपने  कुछ  नहीं  पूछा  ।

 stata  मांगों  के  बारे  में  समझौता  होने के  बाद  ही  विश्वचिद्याल०
 खोला  जायगा

 |
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 5  1977
 अल्प  सूचना  प्रश्न

 Shri  Vijay  Kumar  Malrotra:  200  teachers  &  many  students  were  arrested
 in  University  of  Delhi.  Because  of  their  Criticism  the  previous  Government
 had  made  the  campus  of  this  university  and  other  universities  as  police  camps.
 Many  atrocities  were  committed.  The  cases  are  being  inquired  into.  All  this
 Started  with  the  appomtment  of  Shri  Nurul  Hassan.  There  is  a  demand  for

 enquiry  into  this  matter  also.  The  visitor  signed  on  the  3rd  October  and  on
 4th  October  he  was  appointed.  lien  was  maintained  in  the  university
 while  he  was  a  Central  Minister  and  he  was  told  that  he  need  not  come  to  the

 university.  He  was  appointed  in  the  university  on  the  next  day  on  which  he

 was  defeated  in  the  eleCtions.  This  is  the  biggest  affair  of  political  corruption
 and  interference  in  the  autonomy  of  the  university.  In  this  way  many  people
 were  appointed  violating  all  the  rules  and  relaxing  qualifications.

 The  hon.  Minister  has  said  that  visitors  enquiry  is  under  consideration
 and  that  the  Prime  Minister  had  assured  DUTA  and  other  student  bodies

 that  he  is  holding  an  enquiry  into  it.  But  I  will  say  that  two  enquiries  can  not

 continue  side  by  side  on  the  one  side.  Such  commission  is  there  and  on  the

 other  Prime  Minister  himself  is  enquiring  into  the  University  Affairs,  But

 ‘where  should  people  send  their  complaints  into  which  the  Prime  Minister  is

 holding  an  enquiry.  Secondly
 I  want  to  know  the  procedure  of  enquiry.

 Slo  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  तथ्यों  का  जहां  तक  सम्बध  है  में  पूणंतया  सहमत  हूं  कि  आपात  स्थिति  के
 दौरान  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  बहुत  गड़बड़  हुई  थी  ।  बहुत  जो  ऐसी  चीजें  हुई  जो  नहीं  होनी  चाहियें

 थी  ।  जहां तक  विश्वविद्यालय  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  सम्बन्धी  शिकाण्तों  का  सम्बन्ध  प्रधान  मंत्री

 निश्चण ही  जांच  कर रहे  सदस्य  महोदय  को  स्वयं  प्रधान मंत्री  से  आ  श्वा  सन  मिला  है  प्रधान  मंत्री

 जांच  पुरी  कर  लेने  के  बाद  याँद  कौई  मामला  हुआ  तो  विधि  अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  हो

 सकता
 है  कि  के  अधिकारी  प्रधान  मंत्री  केअनुदेशों  का  पालन  करने  afe  वए सा

 करने  से  इनकार  करेंग  तो  फिर  से  द्वारा  जिस  के  माध्यम  से  विश्वविद्यालय  भी  कुछ

 कायं  वाही  करने  के  लिए  बाध्य  किण  जा  सकता  कराई  जा  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  यह  जानना  चाहते  है  कि  क्या  प्र fagar  अपनाई  जायेगी  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चस्त्र  :  प्रधान  मंत्री  को  भेजे  गये  पत्नों  कि  पहले  ही  बहुत  भारी  संख्या  है  ।

 यदि  इन  पत्नों के  द्वारा  किसी  शिकायत  पर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  बे  शिकायतें  भी  प्रधान  मंत्री  के

 कार्याल०्म॑ सीधे  भेजी
 जा

 सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  जांच  अनौपचारिक  होगी  ?

 श्री  विजयकुमार  मल्होत्रा  :  मेरे  प्रश्न  का  आप  कसे  उत्तर दे  सकते  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  नही  कह  रहा  हूं  कि  क्या  यह  अनौपचारिक  होगी  भथवा  नहीं  ।  में  तो
 उनसे  यह  प्रश्न  कर  रहा  हं  कि  क्या  यह  अनौपचारिक  जांच  होगी  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  द्वारा  कोई  कदम  उठाये  जाने  से  पहले  सरका र  को  प्रारम्भिक

 जांच  करानी  होगी  ।  यहां  तक  जांच  औपचारिक मानी  जायेगी  क्योंकि  प्रधान  मंत्री  सरकार  का

 एक  अंग  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  इस  उत्तर  से  मुझे  अत्यधिक  Aeag  हुआ  a |  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 तथा  दिल्ली  ये  दोनों  ही  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  ह  इसलिए  में  जानना  चाहता हुं
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 Short  Notice  Question  December  5,  1977

 कि  शिक्षा  मंत्री
 ने

 प्रधान  मंत्री
 को

 जांच  करने
 की  अनुमति  देकर  अपने  अधिकारों  को  क्यों  त्यागा

 है  जबकि  अनेक  समस्याओं  का  उन्हें  सामना  करना  पड़  रहा  यें  दोनों  विश्वविद्यालय  बन्द  हूँ  और

 संकट  व्याप्त  है  और  इसीलिए  इन  सभी  मामलों  का  शीघ्र  निपटारा  करने  की  आवश्यकता  हैं  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  तो  में  यह  मानता  हूं  कयों  कि  वे  इसके  उपकुलपति  है
 भौर  इसके  अन्दरूनी  मामलों  की  भी  सीधे  जांच  कर  सकते है  ।  लेकिन  जहां  तक  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 का  सम्बन्ध है  वहू  इसके  उप  कुलपति नहीं  विजीटर  की  A  जांच  करनी  भले  ही  वह  जांच

 औपचा  रिक  हो  या
 अनौपचारिक  अथवा  प्राथमिक  यदि  पहली  जांच  अनौपचारिक  है  तो  फिर

 विजीटर  जांच  करेगा  और  छात्र  पढ़ना  छोड़  देंगे  और  विश्वविद्यालय  फिर  अनिश्चितकाल  तक  के  लिए

 बन्द  करा  दिए  जायेंगे |  शिक्षा  मंत्री तो  स्वयं  शिक्षाशास्त्री  है  और  वह  इस  बात  को  समझ  सकते

 उन्हें यह  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहिए  कियदि  सरकार  ने  अनौपचारिक रूप  से  जांच  की  है

 तो  औपचारिक  प्रक्रिया  क्या है  ।  शिकायतें  कसे  प्राप्त  की  जायेगी  ।  क्या  शिकायत  कर्ताओं  को

 अपने  मामलों  पर  तके  देने
 की  अनुमति  दो  जायेगी  और

 यह  प्राथमिक  जांच  कब  तक  पूरो  होगी  तथा

 विजीटर  कब  तक  जांच  आरम्भ  करेगा  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  वह  इस  सदन  के  अनुभवी  सदस्य  हें  और  उन्हें  यह  जानना  चाहिए

 कि  इस  विशेष  मामले में  शिक्षा  मंत्री  के  अधिकारों  के  परित्याग  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  क्योंकि

 प्रधान  मंत्री  को  जो  सरकार  के  मुखिया  किसी  भी  मंत्रालय  के  कार्यकलापों  को  देखने  का  पूरा

 अधिकार  और  वह  यही  काय  कर  रहे

 दूसरे  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  में  पहले  ही  CUE  कर  चुका  हूं  कि  सरकार  को  इस  मामले  में  काय  वा  ही

 करनी  है  तथा  प्राथमिक  जांच  करनी  है  ।  प्रधान  मंत्री  वास्तव  में  इस  मामलों  की  जांच  कर  रह ेहै  और

 ay  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सभी  कागज़ात  उन्हें ही  भेजे  जायें  |  विजोटर के  माध्यम  से  दूसरी  जांच

 कराने  का  प्रश्त  तभी  उठेगा  यदि  विश्वविद्यालय  प्रधान  मंत्नी  के  निष्कर्षों का  पालन  न  करे  और

 उनमें  उसे  कोई  औचित्य  प्रतीत  न  हो  ॥

 श्री  समर  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  ही  नहीं  मिला  में  वास्तविक  प्रक्रिया के  बारे  में  यह
 स्पष्ट

 रुप  से  जानना  चाहता  था  कि  कया  शिकायत  कर्ताओं  से  औपचारिक  अभ्यावेदन  लेने  के  अलावा  उन्हें

 भपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने की  अनुमति  और  जांच  कबतक  पुरी  होगी  तथा  विजीटर  अपनी

 जांच  समिति  कब  तक  नियुक्त  करेंगे  |

 डा
 ०

 प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  यदि  शिकायत  करने  वाला  व्यक्ति  प्रधान  मंत्री
 से

 व्यक्तिगत  रूप
 से

 fatar  चाहता  है  तो  वे  उनसे  भेंट  करते  हूँ  ।

 At AAT  में  जानना  चाहता हूं  कि  यहं  कबतक  पुरा  हो  जाएगा  |

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  में  यह  स्पष्ट  कर  चुका हूं  कि  में  यह  बताने में  असमथ  इसमें कुछ  समय

 लगेगा  क्योंकि  बहुत-सी  शिकायतें  gi  बार  विश्वविद्यालय  छात्तों  की  मांग  पर  बन्द  नहीं  की

 गई  इसे  कमं  चारियों को  किसी  कारवाई  के  कारण  बन्द  किया  गया  |

 प्रो०  दलीप  चक्रवर्ती  :  13  1977  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय  शिक्षक  संघ ने  विजींटर  को

 एक  विस्तृत  ज्ञापन  दिया  जिसकी  एक  प्रति  शिक्षा  मंत्री  को  भी  भ  जी  गई  थी  |  उस  ज्ञापन  में  बताया

 गया  है  कि  विश्वविद्यालय  में  आतंक  का  राज्य  था  ।  कोई  स्वत  त्रता  पुर्वक  चर्चा  नहीं  कर  सकता  था

 शिक्षण  कार्यकारी  परिषद  आदि  अधिकारियों  के  अन्याय  पूर्ण  कार्यों  को  कानूनी  रूप  देनेवाली

 रह  गई
 थी  ।
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 14  1899  (31%)  लिखित  उत्तर

 विश्वविद्यालय  सत्ताधारी  दल  का  खिलौना  बन  गई  थी

 भूतपूर्व  शिक्षा  मंत्रो  प्रो०  नुरुल  हसन  को  दिल्लो  विश्वविद्यालय  में  अनियंत्रित  नियुक्ति  का

 प्रश्न  सदन  में  कई  बार  उठाया जा  चुका है  ।  क्या  सरकार इस  प्रकार  को  बातों की  जांच  करगी  और

 दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देगी  ।  यह  जांच  कब  की  जाएगी  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  इन  सभो  प्रश्नों  के  उत्तर में  पहले  दे  चुका  में  बता  चुका हूं  कि  इस

 सम्बन्ध  में  हमनें  क्या  कदम  उठाए  हैं  और  किस  प्रकार  इस  दिशा  में  बढ़

 ce  eS

 walt  के  लिखित उत्तर

 ANSWERS  TO  WRITTEN  QUESTIONS

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  म  पंजीकृत  Tz-facctratat  लोग

 *270.  शनी
 QHo  ए०  अलहाज  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  तथया पूति  और  पनर्वास  मन्त्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  दिल्ली  से  बाहर  रहने  वालों  ने  बड़ी  संख्या  में  दल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  रिहायशी

 फूलटों  के  लिए  अपने  नाम  पंजोकृत  करवा  रखे  ह  और  यदि  तो  तत्संबंधी  तथूय  क्या  है  ;

 ए  से  व्यक्तियों  के  नामों  को  पं  जा  कृत  करने  को  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैजबकि  दिल्लो

 विकास  प्राधिक रण  दिल्ली-वासियों  को  रिहायशी  मकानों  संबंधो  आवश्यकता  पुरी  करने  में  ATT

 और

 क्या  सरकार  का  विचार इस
 बारें

 में  बने
 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण

 के
 विनियमों  को

 बदलने  और  गर-दिल्लीवासियों  को  फूलेटों  के  आबंटन  पर  रोक  लगाने  का

 निर्माण  और  आवास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  ait

 यह  1971-72  के  पंजीकरण  वर्ष  से  इस  शत  पर  किया  गया  था  कि  यदि  आवेदन-पत्नों की
 संख्या

 अधिक  हुई  तो  उन  आवेदकों को  वरोयता  दी  जाएगी  जो  दिल्ली  में  पिछले  5  वर्षों  से  रह  रहे  हों  ।

 दिल्लो
 से  बाहर  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  पंजीकरण  का  पृथक  रिका डं  नहीं  रखा

 गया
 ।

 दिल्ली  से  बाहर  के  बहुत  से  व्यक्ति  दिल्ली  में  बसना  चाहते  ह  ।  यह  महसुस  किया  गया

 कि  सरकारद्वारा  दिए  गए  मकानों  के  लाभसे  उन्हें  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए

 दिल्लो  से  बाहर  के  व्यक्तियों  पर  पूर्णतया  रोक  नहीं  लगाई  जा  सकतो  लेकिन  इस  ae

 एक  शत  लगाई  गई  है  कि  आवेदक  पिछले  5  साल  से  दिल्ली  में  अवश्य  रह  रहा हो  और  सरका

 सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  तथा  सरकारी  सांविधिक  निकायों  के  कमंचा  रियों  के  मामले  में  उन्हें  इस  बात

 की  घोषणा  करनी  होगो  कि  पंजीकरण के  लिए  आवेदन  करने  की  तिथि  से  5  वर्ष  पु  उन्होंने  दिल्ली

 को  अपना  मूल  निवास  स्थान  घोषित  किया है
 ।
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 Written  Answers
 Agtahayana  14,  1699  (Saka)

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  का  पुर्नविलोकन

 F271.  शी  डी०  ato  चन्द्रगौडा :  वया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  सन्नो  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  fe

 (a)  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कार्यकरण  और  भारत में  उच्चतर  शिक्षा के  स्तर
 ह  ि पर  पुनविचार  करने  वाली  झा  समिति  दवारा  को  गई  सिफारिशों  पर  विचार  ने  और

 पर  fora  लेने
 के  लिए  सरकार ने  कोई  समिति  गठित  की  है

 झा  समिति  को  किन  मुख्य  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 इसका  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  को  संभावना

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  से

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  की  पुनरीक्षण  समिति  को  सिफारिशों  की  जांच  करने के  लिए
 एक

 अधिकार

 प्राप्त  समिति  नियुक्त की  गई  रिपोट  की  प्रतियां सभा  के  पूस्तकालय  में  रख  दी  गई  हें  और  प्रत्येक

 अध्याय  के  अन्त  मं  पुनरोक्षण  समिति की  सिफारिशेंदे दी  समिति  दवारा  अपना  विचार

 विमश  शीघ्र  पुरा  कर  लिए  जाने  को  संभावना है  ।

 Nanmada  River  Project

 *275.  Shri  Dharmasingh  Bhai  Patel  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 ligation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Gujarat  State  Government  have  made
 any  request  in

 regard  to  Narmada  River  Project  to  the  Central  Government  between  Ist

 August,  1977  to  31st  October,  1977;

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard

 (c)  the  steps  taken  by  Government  thereon;  and

 (d)  whether  any  meeting  of  the  Irrigation  Ministers  of  Gujarat  and

 Madhya  Pradesh  was  held  ‘to  discuss  the  matter;  if  so,  where  and  when  it  was

 held  and  the  outcome  thereof?

 e The  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  eo

 (a)  &  (b)  The  Government  of  Gujarat  in  their  letter  of  September  1977  had

 made  a  request  in  connection  with  the  Narmada  Project  for:

 (i)  release  of  foreign  exchange  for  purchase  of  equipment  as  advance

 preparation  pending  Narmada  Tribunal’s  decision;

 (ii)  posing
 Narmada  project  for  World  Bank  assistance  and  advance

 action  to  arrange  a  dialogue  with  the  World  Bank  authorities.

 (c)  The  release  of  foreign  exchange  for  Narmada  project  and  its  posing

 for  World  Bank  assistance  could  be  considered  when  the  scope  of  the  project
 is  decided  after  resolving  inter-State  issues  which  are,  at  present,,  pending;
 before  the  Tribunal.

 @  The  Government  of  Gujarat  have  informed  that  Ministersਂ  level  dis-
 cussions  were  held  bétween  Gujarat  and  Madhya  Pradesh  at  Gandhinagar on
 19th  October  1977  and  at  New  Delhi  on  26th  October  and  28th  November
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 5  1977

 लिखित

 1977  to  discuss  the  various  issues  cennected:  with  the  use  of  Narmada  waters,
 These  discussions  are  stated  to  be  of  preliminary  nature  and  no  decisions  have

 een  taken.

 Fixation  of  Hire  Purchase  Value  of  D.D.A.  Resettlement  Colonies

 *276.  Shri  Mahi  Lal:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  names  of  resettlement  colonies  of  D.D:A.  in  respect  of  which  hire-

 purchase  value  has  been  fixed;  and

 (b)  the  names  of  the  colonies  in  respect  of  which  action  in  this  regard  is

 in  progress?

 Fhe  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht):  (a)  &  b)  Hire-purchase  value  has  not  been  fixed  in  respect
 of  any  of  the  Resettlement  Colonies,  developed  under  the  Jhuggi  and  Jhonpri

 Removal  Scheme.

 Equitable  Distribution  of  Sugar  at  Fair  Price  Shops  in  the  Country

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Inigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  sugar  per  unit  per  month  supplied  at  fair  price  shops.
 to  the  people  of  Delhi,  Haryana,  Uttar  Pradesh,  Rajasthan,  Punjab  and  the

 Union  Territory  of  Chandigarh;  and

 (0)  whether  Government  propose  to  ensure  equitable  distribution  ot

 rationed  sugar  to  all  the  citizens  of  the  country  on  uniform  basis  and  if  so,

 by  what  time?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Bhanu  Pratap  Singh):  (a)  A  statement  showing  the  scale  of  sugar  per  unit

 per  month  supplied  through  the  fair  price  shops  in  Delhi,  Haryana,  Uttar

 Pradesh,  Rajasthan,  Punjab  and  the  Union  Territory  of  Chandigarh  is  placed

 on  the  Table  of  the  Sabha.

 (b)  Yes,  Sir.  In  accordance  with  the  decisions  taken  by  the  Government

 on  27-10-1977,  it  has  been  decided  to  increase  the  State-wise  monthly  levy

 sugar  quota  to  425  grams  per  capita  as  against  300  grams  earlier  for  the

 estimated  population  as  on  1-7-1975  and  the  State-wise  quotas  have  acCordingly

 been  revised  from  December,  1977.  While  doing  this,  it  was  not  considered
 desirable  to  reduce  the  State  quotas  where  the  per  capita  availability  was

 already  higher  than  425  grams  per  month.

 State  Governments  have  also  been  advised  to  gear  up-the  distribution

 machinery  to  ensure  distribution  at  the  enhanced  levels  and  also  to  treat  the

 rural  and  urban  population  in  a  similar  manner  for  the  purpose  of  distribution

 of  levy  sugar.
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 Answers  December  5,  1977

 Statement

 Statement  showing  the  Scale  of  Sugar  per  Unit  per  Month

 Supplied  at  the  Fair  Price  Shops  in  Delhi,  Haryana,
 Uttar  Pradesh,  Rajasthan,  Punjab  and  the

 Union  Territory  of  Chandigarh

 (As  in  November,  1977)

 Scale  of  Levy  Sugar  Remarks Name  of  State/Union
 Per  Unit  Per  Month Territory

 J.  Delhi  1  Kg.  Same  scale  for  Urban  and
 Rural  areas.

 .2.  Haryana  325  च््ज्य्या  ms  Same  scale  for  Urban  and  Rural

 (Revised  to  400  areas.  The  quota  was  raised
 Grams  from  De-  to  850  gms.  in  October  and

 cember,  1977).  360  gms.  in  November  due  to
 festivals.

 Uttar  Pradesh  .  1  Kg.  Covering  the  Rural  and  Urban

 areas  of  Nainital  District,
 Urban  areas  of  Hill  districts

 of  Almora,  Garhwal,  Chamoli,
 Uttarkashi,  Pithoragarh  and
 Tehri  Garhwal.  Areas  covering
 Municipal  Corporations  and

 Municipalities;  Police  and
 A.C.  Messand  Student
 Mill  workers  residing  per-
 manently  inthe  labour  colonies

 eStablished  in  the  Rural  areas.

 750  Grams  Covering  the  Notified  Areas.

 500  Grams  Covering  the  Town  Areas  ;
 Rual  Areas  of  the  Districts  of

 Almora,  Garhwal,  Chamoli,

 Uttarkashi,  Pithoragarh  and
 Tehri  Garhwal.

 1  Kg.  per  family/  Covering  rural  areas  excepting
 ration  card.  hill  districts.

 4.  Rajasthan  300  rams  Same  for  Ruraland  Urban  areas.

 (Revised  to  425  gms.
 from  December,

 1977).

 5.  Punjab  e  350  Grams  Same  for  Ruraland  Urban  areas.
 The  scales  have  been  raised  to
 450  gms.  per  unit  for  October.
 December,  on  ad-hoc  basis,

 6.  Chandigarh  600  Gms.  Same  for  Rural  and  Urban  areas.
 In  October-November  it  was
 raised  to  700  Gms.  per  unit  to
 festivals.

 26



 14  1899  )  लिखित  उत्तर

 we  की  रतुआ  रोधक  नई  freq

 278  MY  डी०  डो ०  देसाई  :

 शी  UHo  :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  ag  की  vat  नई  किस्म  निकाली  है  जिस  पर  रतुआ  के

 सभी  प्रकार  के  ज्ञात  रोग  न  लग

 यदि  तो  क्या  चालू  रबी  के  मौसम  के  दौरान  रतुआ  के  फलाव
 को रोकन ेके  लिए  इस

 किस्म  का  व्यापक  प्रयोग  किया  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कण  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजोत  fag  जी  हमारे  क़षि

 विज्ञानियों द्वारा  गेहूं  की  एक  नई  किस्म  एव  ०डी०  2135  विकसित  की  गई  है  जिनमें  कि  गेहूँ  के  तीनों

 प्रकार  के  रतुओं  की  बहुत-सी  व्यापक  रूप  से  फली  हुई  प्रजातियों  की  रोघिता  है  ।

 तमिलनाडु  की  नीलगिरि  और  पुलने  पहाड़ियों  में  बुआई  के  लिए  एच  ०डी०  2135  की

 सिफारिश  की  गई  है  ।  ये  क्षेत्र  काला  रतुवा  और  कुछ  भूरा  स्तवा १  से  भी  प्रभावित  होते  इस

 किस्म  की  बुवाई  से  रतुवा  के  आरम्भिक  रूप  से  पदा  होने  में  कमी  आयेगी  जो  कि  बाद  में  प्रायद्वीपीय

 और  केंन्द्रीय  भारत  में  फलता  है  ।

 भारत  सरकार  के  कृषि  fanart  are  रबी  1976-77  के  दौरान  लगभग  200  farce

 एच०डी०  2135  के  बीज  का  संवधेन  किया  गया  ।  इस  किस्म  का  पूरा  बीज  तमिलनाडु  सरकार  के

 कृषि  विभाग  को  नीलगिरि  और  पुलने  पहाड़ियों  में  किसानों  में  वितरण  के  लिए  भेज  feat  गया है  ताकि

 ये  उसे  1977-78  की  रबी  में  पैदा  कर  सके  |

 तकनीकी  farert

 *
 279.  सी०  एन०  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fa  :

 क्या  सरकार ने  इस  तथ्य  को  नोट  किया  है  कि  देश  में  तकनी की  शिक्षा  का  सामान्यतया  देशਂ

 के  विकास  की  वास्तविकता  से  संबंध  नहीं  और

 तकनीकी  शिक्षा  का  इस  प्रकार  करने  के  लिए  गत  सात  महीनों  के  दीरान  क्य

 ठोस  प्रयात  किये  गय  हँ  जिससे  उद्यम  संबंधी  प्रतिभा  का  विकास  हो  सके  और  उसे  समाज  की

 WaRATa  के  संगतਂ  बनाया  जा  सके  ?

 शिक्षा  ,  समाज
 कल्याण

 और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र
 :  और  जो

 तकनीकी  शिक्षा  पद्धति  द  श  में  विकसित  की  गई  उससे  देश  की  विकास  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 हु  संख्या  तथा  दोनों  की  इष्टि  से  प्रशिक्षित  जन-शक्ति  प्राप्त  हुई  है  ।  पद्धति  का  सुधार

 एक  सतत  प्रक्रि  है  ava  ही  सरकार  ने  तकनीकी  शिक्षा  का  एक  कार्य  दल  adam  स्थिति  का

 आलोचनात्मक  पुनरीक्षण  करने  तथा  सुधारों  के  उपाय  सुझाने  हेतु  नियुक्त  fear  है  ।  उद्योग  के  विभिनन

 क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि  इस  कार्य  दल  में  शामिल  है  ।  इस  कायें  दल  द्वारा  दी  जाने  वाली  सिफारिशों  के  आधार

 पर  सरकार  इस  पद्धति  में  आगे  परिवतन  करने  के  संबंध  में  विचार  करेगी  ।
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 Written  Answers
 Agrahayana  14,  1899  (Saka)

 परिषद  पुनगंठन

 280.  निर्मल  चन्द्र  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंग  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीयਂ  परिषद  का  पुनगंठन  करने  का  है  और

 यदि  तो  कब

 (=)  क्या  सरकार  इस  बात  को  जानती
 है

 कि  भारत  में  खे  ल-कूद  की  बहुत ही  उपेक्षा  कीं ज जातीं

 हैं  और  यदि  तो  ख  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  का  faarc  क्या  कार्यवाही  करने  का

 और

 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  विद्याधियों  में  खेल-कूद  में  aia  ef  मिडिल  cae स्कूल  स्तर

 से  ही  विकसित  को  जानी  चाहिए  जिसके  लिए  यह  आवश्यक  हैकि  प्रत्येक  सकल  में  एक  खेल  का  मदान

 होना  चाहिए  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  के  कण  विचार  हे
 ?

 समाज  कल्याण  आर  संरुकृति  मंत्री  प्रताप  wee  :  (  अखिलਂ  भारतीय

 खेल  परिषद्  के  पुनमंठन  से  qrafa¢d  कुछ  सुझावों  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  ।

 खल-कूद  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  रहीं  है  परन्तु  इसमें  और  अधिक  सुधार  की  गुंजाईश  है

 सरकारकाविचार  है  कि  छात्रों
 में

 सभी  स्तरों
 पर  ख  ल-कूद  में  विकसित  की

 जानी  चाहिए  और  इसके  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 ATES  Ly Baum  की  मांग  मं  कमी

 281.  श्री  जीं०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  देश  में  नाइट्रोजनयुक्त उं  रकों  की  मांग  में  कमी  हो  गई  है

 (a)  यदि  तो  steal  का  कितना  भण्डार  जमा  हो  गया  और

 क्या  उवरकों  का  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य
 में

 लाने  लें  जाने
 पर  कोई  प्रतिबन्ध

 है  और  यदि

 तो  इसके  वय्ग  कारण  है  ?

 af  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  ( ar)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 जी  att

 उं  रकों  का  अन्तर्राज्यीय  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  जारी  किय  गय  उवंरक

 संचलन  नियंत्रण  )  आदेश  के  उपबन्धों  द्वा रा
 faafaa  किया  जाता  इस  प्रकार  के  संचलन  करने  की

 व्यवस्था  का  तात्पयं  यह  है  कि  देश  के  विभिनन  भागों  में  देशी  और  आयातित  दोनों  प्रकार  के  Bath

 का  न्यायोचित  वितरण  हो  ।  यह  केन्द्र  राज्य  सरकारों  और  उवंरकों  के  उत्पादकों  की

 उबरकों  के  क्रमबद्ध  संचलन  और  वितरण  करने  की  योजना  बनाने  में  सहाय्ता  करता  है  इस  के

 यह  उचं  कों  के  संचलनों  को  बना  करके  प्रणाली  का  भार  कम  करता  है  और

 यात  में  होने  वाली  देरी  को  भी  कम  करता  जिसके  फलस्वरूप  भाड़  में  बचत  ।
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 $  1977  लिखित  उत्तर

 पुर्वोत्तर
 क्षेत्र  में  फल

 परिष्करण  समूह

 282.  शो  uno  रामगोपाल  TER  :  कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  पुर्वोत्तर  क्षेत्र  में  फल  परिप्करण  कम्प्लेक्स  बनाने  का  निणंय

 किया  और

 य्दि  तो  उस  पर  कुल  कितनी  लागत  आयगी  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानुप्रताप  ध
 (=x ॥  )  जी  नहीं  ण्ह  मामलाਂ

 भभी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Encouragement  te  House  Building  Activity  in  the  cOuntry

 *283.  Shri  Natverlal  B.  Parmar  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  treat  house  building  activity  as  an

 industry;

 (b)  whether  with  a  view  to  encourage  house  building  activities  in  the

 country,  Government  propose  to  provide  financial  assistance  and  give
 exemption  from  house  tax,  Concession  in  income  tax  on  the  income  from  rent

 and  other  concessions  and  amend  the  urban  land  ceiling  Act;  and

 (c)  if  so,  the  details  in  this  regard?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 (Sikander  Bakht):  (a)  to  (c)  The  suggestions  are  under  consideration  of  the
 Government.

 aq  शाध्यम  कीं  पाठय  पुस्तकों  की  अनुपलब्धता

 *  284.  श्री  सी०  के ०  जाफर  शरीफ :  क्य  समाज  कल्याण  और  deta  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  गत  शे  fate  सत्र  के  दौरान  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  अन्य  राज्यों  में  नवीं  तथा  दसबी

 कक्षा  के  छात्रों  क ेलिए  उद  माध्यम  की  पाठ्य-पुस्तक  उपलब्ध  नही  थी  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्यां  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र ):  दिल्ली  संघ  शासित

 क्षेत्र  में  वष॑
 1976-77

 के  पिछले  शैक्षिक  सत्र  के  दौरान
 9

 वी  तथा  10  कक्षाओं के  लिए  उर्दू

 ATED.  की  ्  पुस्तके  उपलब्ध  थी  |  इसका  कारण  था  तरक्की-ए-उर्दू  जो  [q1ga-qeaept

 के  निर्माण  तथा  fare  के  लिए  जिम्मेदार  की  ओर  से  अत्यधिक  विलम्ब  |

 जहां  तक  अन्य  राज्यों का  सम्बन्ध  यह  राज्य  सरकारों का  काम  है  कि  वे  स्वंथ  पुस्तके  निर्धारित  करें

 और  जहां  भी  आवश्यकता  हो  उद  माध्ण्म  की  पाठ्य-पुस्तक  उपलब्ध  करायें  |  एसी  पुस्तकों  के  उपलब्ध

 नहीने  से  सम्बन्धित  सूचना  तथा  इसके  यदि  कोई  एकब्रित  करने  में  जितना  समय  तथा  परिश्रम

 लगेगा  परिणाम  उसके  अनुपात  में  नहीं  होंगे  ।
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 —  ध
 5,  1977

 (@)  जबकि  पाठ्य-पुस्तकों  के  उद  अनुवाद  का  कार्य  त  रकको-ए-उर्दू  बोर्ड  में  ही  होता  इससे

 सम्बन्धित  सभी  अन्य  काय  जसे  निर्माण  तथा  वितरण  राष्ट्रीय  शेंक्षिक  अनुसंधान
 तथा  प्रशिक्षण  परिषद्  दवारा  किये  जायेंगे  |

 Retail  prices  of  Foodgrains  and  Pulses

 2503.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Inti
 tion  be  pleased  to  state  the  statistics  of  the  retail  price  of  foodgrains  such  as
 wheat,  rice,  maize,  millet,  jowar  etc.  and  pluses  such  as  gram,  peas,  lentil,
 moong,  arhar,  urad,  moth  etc.  in  the  major  cities  and  the  markets  during  the
 last  three  years,  month-wise?

 The  Minister  for  Agriculture  and  ligation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 Statements  containing  the  available  information  are  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.  [Placed  in  the  Library.  See  No.

 हिमाचल  प्रदेश  में  ध्वस्त  हुए  प्रासादों  रख-रखाव

 2504.0
 थी  antara o  :  क्या  faett,  समाज़  कल्याण  ate  संत्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  heer  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  में  विजयपुर  तथा  सुजनपुर  तिणराव
 में  ध्वस्त  हुए  ऐसे

 प्रासादों  के  रख-रखाव  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थान  घोषित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  है  स्कूल  आफ  पॉटिंग  के  जनक  महाराजा  संसार  चन्द  दवारा  निर्मित  महल

 से  संबन्धित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  और  a cata  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  (a)  और

 हिमाचल  प्रदेश  के  जिला  कांगड़ा  के  तिरा  सुजनपुर  में  कटोच  प्रासाद  को  पहलेही  राष्ट्रीय  महत्व

 का  स्मारक  घोषित  कर  feat  गण  है  और  इस  का  फिन्द्र  सरकार  दवारा

 किया  जाता  है  ।

 तथापि  विजयपुर  राजप्रसाद  राष्ट्रीय  महत्व  का  स्मारक  घोषित  नहीं  किण  गण  है  औह  फिलहाल

 उसे  केन्द्रीय  संरक्षण  में  लेने  का  HIS  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  बहरों  तथा  नेत्रहीनों  के  लिए  ene  तथा  AMA-NCATT

 2505.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  कया
 समाज  कल्याण

 और  Agfa  मंत्री  यह  बताने  की

 कपों
 करेंगे  कि  ॥

 )  राज्य में  aq  197.  से  19773  दौ  3.0  बह  am  बेतहीनों के
 स्कूलों  के  लिपे

 तथा  अन्य  aah  कल्याण  संगठनों
 के

 लिये  केस्द
 किनी  धनराशी  का  frag  गया ;

 (a)  )
 ०

 क्या  खचं  की  गई  राशि  की
 उचित  Herd  get  रही  गरि  तो  कोई

 afaafaararat  पाई  गई

 gat  सरकार  को  सेबी  अध्यापको की  और
 से  उनकी  सस्थाओं  के  बारे  ऐसे  कोई

 gears  दन  प्राप्त  हुए  afa
 तो  इसे

 ade
 मै  बेब  तंक  कया  ara  वाही  की  गई

 हैं
 ह
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 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (#) )  इस  प्रयोजन  के  लिए

 निधियों  का  राज्यवार  आबंटन  नहीं  है  ।  समाज  कल्याण  विभाग  अलबत्ता  विकलांग  व्यक्तियों  के

 कल्याण  के  लिए  काम  करने  बाले  स्वयंसेवी  संगठनों  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत

 अनुदान  देता  है  ।  उड़ीसा में  ए  से
 दो  संगठनों  अर्थात्  (1)  fee  कुष्ठ  निवारण  संघ  तथा  (2)  उड़ीसा

 राज्य  बाल  कल्याण  परिषद  क  प्रश्न
 में  उल्लिखित  अवधि  के  दौरान  नीचे  दिए  गए  अनुसार  अनुदान  दिए

 लना
 गए  :

 aq  धमरांशिਂ
 गेल

 रुपए

 1974-75  3,50,000

 1975-75  56,375

 1976-77  98,600

 जोड़  5,04,975

 (a)  इन  संगठनों को  जो  गए  उनके  संबंध  में  वे  समय-समय पर  उपयोग  ——— WATT

 पत्न  भजते  was  अब  तक  हमें  किंसी  अनियमितता  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 समाज  कल्याण  विभाग  में  पिछले  एक  वर्ष  में  उड़ीसा  के  बहरों  और  नेत्रहीनो ंके  स्कूलों  के

 अध्यापकों  से  ए  सी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  '

 जनसाधारण  क  लिय  मकानों  सम्बन्धों  नीति

 2506.  श्री  आर ०  के  ०  महालगा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  ga  और  TAA  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1977  अथवा  उसके  आसपास  बड़ौदा  स्थित  आवास

 शिक्षा  अनुसंधान  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  ओर  से  जनसाधारण  के  लिये  मकामों  संबंधी  सौति  के

 बारे  में  कोई  दस्तावेज  प्राप्त  हुआ

 यदि  at,  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे में  क्या  कार्र बाई  की  TEE;  और

 यदि  अभी  तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  कार्यवाई

 कब  तक  होने  च्व्ल न ी  संभावना  है  .?

 और  आवास  तथा  घुति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 इस  दस्तावज  पर  परिषद  के  प्रतिनिधियों  के  प  राम  से  विचार  किया  गया  था  तथा  परिषद

 के  अनुसार  आवास  प्रवृत्ति  रिपो  तैयार  करने  के  लिए  एक  पेनल  न  बनाने  का  निण॑य  किया

 गया |

 प्रश्न हो  नहीं  उठता

 जातियों  और  अनुसुचित  के  लिय  आवास  हेतु  धन  राशि  का

 2507.  श्री  एस०डी०-सोमसुन्दरम  निर्माण  और  आवास  तथा
 git  और  tqatata

 मंत्री 4g  बताने  की  कपा  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  पिछड़े  वर्गो  त्या  अनुसूचित  जातियों  औरਂ  अनुसूचित  जनजांतियों  के

 व्यक्तियों  के  लिये
 आश्वास हेतु  कितनी  धनराशि  का

 आबंटन  किया
 गया
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 (a)  पिछड़े  वर्गों  तथा  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  ग्राम  आवास

 परियोजनाओं  को  adara  स्थिति  क्या

 भूमिहीन  कृषक  श्रमिकों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मका नो  के  लिये  भमि  देने  के  बार  में  वर्तमान

 स्थिति  क्या  है  और  weal  कार्यक्रम  क्या  है  और

 (7)  निम्न  आय  समूह  वर्गों  के  लोगों  के  लोगो  के  आवासन  के  लिये  किये  गये  ठोस  उपाय  कया  हैं  ?

 निर्माण  और  आदास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  wat  (sft  सिकन्दर  :  तथा

 आवास  राज्य  का  विषय  है  और  सभी  आवास  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  ।
 पिछड़े  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  आवास  के  लिए  निर्धारित

 राशि  के  बारे  में  और  इस  समाज  के  इन  वर्गों  के  लिए  ग्रामीण  आवास  की  मौजदा  स्थिति  की  सचना  उप

 लब्ध  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  भूमिही न  मजदूरों  के  लिए  आवास  स्थलों  की  व्यवस्था  के  लिए  योजना  का

 कार्यान्वयन  राज्य  सरकारो  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  को  गई  प्रगति  का  एक

 विवरण  संलग्न है  ।  !

 समाज  के  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  को  आवासोय  स्थिति  में  सुधार  लाने  को  दृष्टि

 से  आवास  के  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  भावी  कार्यक्रम  की  wer  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं

 (i)  एसे  आवासीय  कार्यक्रम  को  अपनाना  जिसका  उद्देश्य  20  वर्ष  को  अवधि  के  अन्तगंत

 पिछले  वर्षों  को आवास  की  कमी  करना  और  जनसंख्या  की  वृद्धि  के  का  रण  हुई  मकानों

 की  अतिरिकत  मांग  पूरा  करना  तथा  बंकार  मकानों  के  स्थान  पर  नय  मकान  बनाना  है  ।

 (11)  सरकारी  निधियों  को  निम्न  आय  के  परिवारों  के  लिए  नियंत्रण  करना  ताकि  इस  क्षेत्र

 को  नियतन  किए  गए  साधनों  से  अधिक  से  अधिक  रिहायशी  एककों  का  निर्माण  किया  जा

 aa

 (111)  aS  पेमाने  पर  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  गर  सरका
 री

 क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 31-  8-77  तक  बताई  गई  स्थिति

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमीहीन  मजदूरों  को  आवास  स्थल  वन  की  योजना  क  अन्तगंत  हुई

 वास्तविक  प्रगति
 ps क  य  क  क  ee  कन

 क्र्म  आवास  स्थल  कालम  4 मे ंसेਂ राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम
 राज्य/सघ

 राज्य

 स०  aa  में  पाव  आबंटित  किए  विकसित  आवास

 परिवारों  कौ  कुल  परिवारों  की  स्थलों की

 सख्या  सख्या  सख्या

 अविकसित

 स्थल  शामिल  हू  )

 प्रदेश  e  16,00,000@  6,57,000  652

 असम  49,056 2,29,000@  कोई  सुचना  नहीं

 बिहार  कि  19,58,  000@@  7,15,000  12,178

 गजरात  .  3,10,978  70,008 3,42,701@

 हरियाणा  2,14,1  58@
 2,13,641  600
 i
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 क्रम  राज्य/संघ राज्य  क्षेत्र  का  नाम  राज्य/संघ  राज्य  आवास  tam  आबंटित  कालम  «4  में  से
 स<७  क्षेत्र  में  पात्र  किए  परिवारों  की  विकसित  आवास

 परिवारों  की  संख्या  स्थलों की  संख्या

 मविकसित  स्थल कल  संख्या

 शामिल

 ना

 हिमाचल  प्रदेश  4,451@  4,451  4,000

 18,000@  5,186  कोई  सुचना  नहीं जम्मू व  कश्मीर

 7,54,163  6,90,442 कर्नाटक f  8,43,478@

 केरल  90,000* थके  3,00,000@  90,000*

 10  मध्य  प्रदेश  7,77,000@  7,73,000  7,704

 il
 महा  राष्ट्र  3,62,509@  3,60,000  3,57,957

 12  उड़ौसा ,  «  5,00,000@  1,17,845  9,813

 13  पंजाब  e  3,00,976@  3,00,976  6,817

 14  राजस्थान  8,54,023@  8,5  4,  02  3  3,836

 15  14,97,000@@  5,23,076  1,70,833 तमिलना
 डु

 16  °  38,307  5,000 42,650@

 17  16,470 उत्तर  प्रदेश  ४  थै  12,12,014@

 18  पश्चिम  बंगाल  4  e  2,97,929@  2,97,929  2,97,929

 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  3,816@  1,312  कोई  सुचना  नहीं

 चण्डीगढ़  e  e  52@  50  शन्य ६

 दादरा  व  नगर  हवेली  क  715@  715  101

 दिल्ली  e  ह  e  14,200@  12,228  11,572

 दमण  व  दोव  700  258 मालूम  नहीं

 e  6,322  571 पांडिचेरी  15,779@

 113,88,451  72,97,972  17,56,741
 rr

 *qz%  केरल  में  इस  प्रकार  के  आवास  स्थलों  का  आबंटन  नहीं  किया  जा  रहा  था  ।  केवल  मकानों

 के  निर्माण  के  मकानों  को  लाभ  भोगियों  को  सौंपा  जा  रहा  था  ।  राज्य  सरकार  ने

 2-10-75  को  आवास  स्थलों  पर  मकानों  के  निर्माण  की  योजना  को  समाप्त  कर  दिया  और

 अब  आवास  स्थल  दे  रही  है  ।  राज्य  सरकार  ने  57,000  पण  मकान  और  33,000  आवास

 स्थलों  का  आबंटन  किया  है  ।

 सरकार  द्वारा  लगाये  गए  अनुमानों  के  अनुसार

 आयोग  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  |
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 2. नटि

 Removal  ए  illiteracy  in  Bihar

 2508.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yaday;  Will  the  Minister  of  Education, Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state :

 (a)  the  amount  proposed  to  be  given  by  the  Central  Government  to  Bihar
 Sta  te  Government  for  removal  of  illiteracy  in  Bihar;

 (b)  whether  the  Bihar  Governm  ent  has  sent  a  Comprehensive  scheme  in
 this  regard  to  the  Central  Governme  nt;  and

 (c)  if  so,  the  number  of  illiterate  persons  likely  to  be  made  literate
 under  this  scheme  every  year?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  ‘and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chundér):  (a)  There  is  no  specific  progosal  to  give  apy  particular
 grant  by  the  Central  Government  to  the  Bihar  State  Government  for  removal
 of  illiteracy  in  that  State.  However,  Government.  of  India  propose  to  launch
 a  massive  adult  education  programme  from  1978-79  which  will  cover  all

 illiterate  ‘adults  in  the  country  in  the  age-group  15-35  within  5  years  of  its
 launching.  Details  of  this  Programme  including  the  costing  pattern  and
 allocation  of  funds  between  the  States  and  Central  Government  etc.  are  being
 worked  out.

 नके  ची

 (b)  No  such  scheme  has  been  received.
 .

 (c)  Does  not  arise.

 att  में  वि्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता

 2509.  श्री  TATATT  रवि  :  कया  समाज  कल्याण
 और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 केरल  में  विश्वविद्यालयों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की  और

 उसका  व्ष-वार  एवं  farafaarara  अनुसार  ब्यौरा  क्या  और

 विभिन्न  के  लिए  वर्ष  1977-78  के  लिये  कितनों  धनराशि  स्वीकृत  को

 गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  तथा  (@)  faaey-

 विद्यालय  अनुदान  आयोगद्वारा  दी  गई  सुचना  के  foros ara न
 वर्षों

 के  दौ
 रान  तथा  1977-78.

 में  केरलਂ  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  द्वारा  आयोग  से  प्राप्त
 अनुदान  निम्न  प्रकार  है

 i

 वेष

 क्र०  fasafaaraa  का  नाम  1974-75  1975-76  1976-77  1977-78.

 Fo  (  25-11-77)
 110

 लांखीं

 केर॑लਂ  9.37  40.55  40.22  13.0  84

 कालिकंट  25.53  18.  53  37.  03  16.98

 कोचीन  9.58  12.25  26.93  11.68.

 केरल  कृषि  0.22  0.20
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 इसके  अतिरिक्त  ,  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  इस  अवधि  के  दौरान  भारतोय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्  से  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  की

 1974-75  44.70  लाख  रुपए

 1975-76  55.25  लाख  रुपए

 1976-77  63.64  लाख  रुपए

 1977-78  20.00  लाख  रुपए

 तके )

 विमानन  प्रभाग  विमान  का  दुर्घटनाग्रस्त  होना

 2510.  sty  माधवराव  कया  कृषि  और  सिचाई  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  विमातन  प्रभाग  का  एक  स्थिरे  बिंग  विमान  हाल  ही  में  कालाहाण्डी

 जिले  में  दुघ॑ंटनाग्रस्त  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  कया  और

 इस  के  टनाग्रस्त  होने  के  क्या  कारण  थे  और  इसके  फलस्वरूप  विभाग
 को  अनुमानतः

 कितनी  हानि हुई  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  oft at

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  के  अधीन  कृषि  विमानन  निर्देशांलय  का  बसंत  वायुयान  वो  ०टी ०

 क्षेत्र  में  धान  की  फसलों  पर  हवाई  छिड़काव  पूरा  करने  के  पश्च तूं , जूना गढ़ ,  जूना  गढ़े  हांडी
 के  समीप

 बे  लपाड़ा  garg  पट्ठी  को  ओर  वापिस  दिनांक  27-10-1977  को

 जूनागढ़  के  नजदीक  दुर्घटनाग्रस्त  हुआ  था  |

 मह  सिविल  विमानन  इस  मामले  को  जांच  कर  रहा  है  ।  जांच  पुरो  होने  के  पश्चात्

 ही  दुघ टना  का  करण  और  हानि  की  मात्रा  के  art  में  ठीक-ठीक  जानकोरी
 उपलब्ध  होगी  ।

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  के  वसूल  की  गई  कीमत  का
 gate

 2511.  श्रो  दी ०  एस०  :  नेगी  :  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और
 प्र्वास  मंत्री

 11.0

 जुलाई  1977  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3144  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  अपेक्षित  जानकारों  इस  बीच  एकत्र  कर  लो  गई  है  और  यादि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  अधवास  तया  ate  grata  मन्त्री  सिकन्दर  qee)  :  नहीं  ।

 मांगो  गई  चुचना  काफी  अधिक  है  ओर  वि  भरत  रिकार्डो  से  इकट्ठी  की  जॉनी है  ।

 Import  of  Urea  from  Indonesia

 2512.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state  whether  Government  have  imported  urea  from  Indonesia  and
 if  so,  the  quantity  thereof  and  how  it  will  be  utilised
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 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 Against  the  two  contracts  during  1977,  one  f  ad or  0.60  lakh  tonnes  (bagged)  an
 the  other  for  1.00  lakh  tonnes  (bulk)  of  urea  placed  on  Messrs.  Pupuk
 Srividjaja,  Indonesia,  they  have  so  far  shipped  17,800  tonnes  and  34,600  tonnes
 respectively  ending  November,  1977.  The  material  15  to  be  sold  to  the  farmers
 for  agricultural  production.

 किरायदार  से  क्षतिपूर्ति  की  राशि  की  वसलो

 2513.  Ml  मोहनताल  पिपिल  :  कया  faatn  और  अवास  तवा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री

 1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3689  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 }
 \  क्या  किरायेदार  से  क्षतिपूर्ति  को  राशि  इस  बोच  वसूल  कर  ली  गई

 याद  तो  उसके  क्या  कारण  हं  और  वह  राशि  कितनी  और

 उस  राशि  की  वसूलो  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गए  है  ?

 निर्माण
 और  आवास  तया  पुर्ति  और  पुनर्वात  मन्त्री  सिकन्दर  :  नहीं ।

 तथा  करदाता  ने  7200  के  रुपए  के  केय  हर्जाने  नहीं  दिए  ।  इसलिए  पंजाब  भूमि

 राजस्व  1887  के  अधी
 न  वसूलो  के  लिए  काय  वाहो  को  गई  ।  करदाता  ने  सम्पदा  अधिकारी

 के  आदेशों  के  खिलाफ  अतिरिक्त  जिला  न्यायाधोश  के  न्यायालय  में  अपोल  दायर  को  तथा  अतिरिवत

 जिना  न्यायधीश  ने  इस  मामले  को  17-2-75  को  सम्पदा  अधिका री  को  वापस  भेन  दिया  ।  मुकदमा

 अभी  भी  चल  रहा  है  ।

 राज्यों  और  ag  राज्य  क्षत्रों  ारा  भूमिहीन  श्रमिकों  को  मकान  बनाने  क

 लिए  सहायता

 2514.  श्री  एड्आडी  फलो रो  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  ag

 बताने  को  कृपा  करेंगे कि  ॥

 उन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हूँ  जो  उन  afagta  श्रमिकों  को  सहायता

 देते
 a
 है  जिन्हें  अपने  मकान  निर्माण  करने  के  लिये  स्थानों  का  आबंटन  किया  गया  है  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  दो  जा  रहो  सहायता  का  स्वरूप  क्या  है  ;

 यदि  कोई  सहायता  दी  गई  तो  उसका  स्वरूप  कया  है  ;  और

 दमण  और  दीव  ए  द्वारा  1977  तक  कितने  मामलों  में

 यता  दी  गई  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूरि  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर

 तमिल  मध्य  आन्ध्र  पश्चिम

 हरियाणा  के  राज्य  तथा  दिल्ली  और  दमण  तथा  दीव  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  उन  भूमिहोन

 मज़दूरों  को  सहायता  देते  हें  जिन्हें  उनके  मकानो  के  निर्माण  के  लिये  स्थल  आबंटित  किया  गया  है  ।

 तथा  इन  प्रत्येक  राज्य  तथा  और  दमण  तथा  दीव  के  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  द्वारा  दी  गई  सहायता  को  पद्धति  का  विवरण  अनुलग्नक  1  में  दिया  गया  है  ।
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 ee  ee

 era  दीव प्रशासन  ने  144  व्यक्तियों  में  से  naa  79  व्यक्तियों  को  ऋण

 a  राज  सहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  है  जो  के  अन्तगंत  लाभान्वित  हुए  और

 fret  राष्ट्रो कृत  बैको  से  ऋण  ले  कर  अपने  ही  उद्यम  से  अपने  मकानों  का  निर्माण  किया

 विवरण

 भूमिहीन  मज्ञदूरों  को  atafza  आवास  स्थलों  पर  मकानों  निर्माण  के  लिए  कुछ  राज्य  सरकारों

 की  गई  कार्रवाई  पर  एक  नोट

 x
 केरल  :  1972  में  केरल  सरकार  ने  लाख  आवास  योजना  के  नाम  से  एक  विशेष  योजना

 चलाई  जिसके  अन्तगंत  राज्य  सरकार  ने  समस्त  लकड़ी  सप्लाई  की  ।  जबकि  सोमेन्ट  और  टाइलें  जनता

 समाज  सेवा  संस्थानों  ,  क्लबों  आदि  द्वारा  मुख्य  मन्त्री  फण्ड  नाम

 को  गठित  निधि  में  से  दिए  गए  स्वेच्छिक  योगदान  से  खरीदी  इसके  अतिरिक्त  जीवन  बीमा  निगम

 से  1.50  करोड़  रुपये  का  विशेष  ऋण  लिया  गया  ।  पंचायतों  को  यह  कहा  गया  कि  वे  भी  अपने  क्षेत्रों

 में  मकानों  के  निर्माण  के  खर्चे को  पुरा  करने  के  लिए  अपनी  निधियों  में  से  योगदान
 दें

 आवास  स्थलों

 के  आबंटियों  को  भी  मासिक  किस्तों  में  योगदान  देना  अपेक्षित  था  ।  प्रत्येक  मकान  की  लागत  लगभग

 1400  रुपये  आयी

 कर्नाटक  कर्नाटक  सरकार  ने  भूमिहीन  कर्मचारियों  को  आबंटित  आवास  स्थलों  पर  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  आवास  नाम  की  एक  योजता  बनाई  है  ।  इस  योजना  के

 गत  श्रमिक  के  खर्चों  की  ओर  अलाटियों  ने  500  रुपये  का  योगदान  दिया  और  राज्य  सरकार  ने  1000

 ~ SIT  का  योगदान  दिया  है  ।  मकानों  के  निर्माण  पर  खर्च  को  गई  शेष  राशि  को  ऋण  माना  गया
 है  जिसे

 25  वर्षों  में  वसुल  किया  जाना  है

 तमिल  नाड  तमिल  ars  सरकार  ने  हरिजनों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  तमिल  नाडु

 हरिजन  आवास  और  विकास  तिगमपूंकी  स्थापना  की  है  ।  ऐसा  पता  चला  है  कि  एक  लाख  मकानों  के

 कार्यक्रम  के
 विय  रीत  6,354  मकानों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  13,082  मकान  निर्माणाधीन

 है  ।

 महाराष्ट्र  :
 महा  राष्ट्र  सरकार  ने  ग्रामोण  WAST  मजदूरों  को  आदर  देने  की  दृष्टि  से

 दिति  आवास  स्थलों  पर  झोपड़ियों  के  निर्माण  के  लिए  एक  योजना  बनाई  है  ।  आवास  स्थलों  के

 टियों  को  tafsor  श्रमदान  देना  होता  है  ।  सरकार  उन्हें  लगभग  200  रुपये  प्रति  झोपड़ी  निर्माण

 हेतु  देतो  है  समाहर्ताओं  को  यह  शक्ति  दो  गई  है  कि  रोज़गार  गारन्टी  योजना  के  अन्तरगत  इंटें  और

 देसी  टाइलों  का  उत्पादन  आरम्भ  करें  ।  जिन्हें  ऐसी  झोपड़ियों  के  निर्माण  में  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता

 अब  तक  योजना  के  अन्तत  लगभग  1.  26  लाख  झोपड़ियां  बनाई  जा  चुको  हूं  और  सरकार  का

 1978  तक  इस  कार्यक्रम को  पूरा  करने  प्रस्ताव है  ।

 मध्य  प्रदेश  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  भूमिहोन  परिवारों  को  कई  सुविधाएं दी  हैं

 ताकि  वे  उनको  आबंटित  आवास  स्थलों  पर  मकानों  का  निर्माण  कर  सकें  ।  सुविधाएं  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  आरक्षित  वनों  के  30  मील  के  घेरे  के  भीतर  रहने  वालों  के  लिए  18  बल्लियां  तथा  50

 बांस  ;  और
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 (il)  सरकारी  खानों  से  चिक  न  बाल  चुरा  था जाज  art  र  पत्थर  मुफ्त  निकाले  जा  सकते  हैं  ।

 आन्  प्रदेश  :  ऐसा  मालूम  हुआ
 है

 कि
 ग्रामीण  क्षेत्रो  में  भूमिहीन  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  बड़े  पैमाने पर  आवास  काय क्रम  आरम्भ  करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ।  जिसके  अन्तगंत  सामाजिक  सहकारी संस्थानों  के  जरिए  ऋण  दिए  जाते  है

 पश्चिम  बंगाल  *
 आवास  स्थलों  के  आबंटन  का  काय  पुरा  किए  जाने  के  बाद  पश्चिम  बंगाल

 कारे  द्र्त थि  गति  के  आधा  र  पर  झोपड़ियों  के  निर्माण  का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  झोपड़ियों  के  निर्माण के  लिए  लाभभोगियों  को  व्यक्तिगत  रूप  में  या  ग्र्पों ्य  में  श्रम  तथा  स्थानीय  उपलब्ध  सामग्री  उपलब्ध की  जाती  है  ।  सरकारी  सहायता  केवल  छत  की  सामग्री  के  रूप  में  दी  जानी  होंगी  ।  इसमें  छतों  को
 सहारा  देने  के  लिए  अ  निवाय  सामग्री  शामिल  है  ।  छत  को  सामग्री  देनें  के  लिए  500  रुपये  की  सीमी
 निश्चित  के  गई  है  |  इसमें  छत  को  आवश्यक  सहारा  देने  के  लिए  drat  भी  शामिल  है  ।

 '

 उड़ीसा  में  न  केवल  आवास  स्थल  के  लिए  एक  एकीकृत  योजना  बनाई  गई
 अपितु  कतिपय  सामग्री  और  भी  उपलब्ध  को  गई  हें  और  स्थानीय  ब्लाक
 अधिकारों  को  निर्माण  क  का  इन्चाज  बनाया  गया  है  जो  उप  मण्डलोय  अधिकारी  की  समस्त

 काय  करेगा  ।  ब्लाक  विकास  अधिकारी  को  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  सामग्री  इकट्ठी  करनी  भी
 अपेकित  होगी  ।  लाभभोगियों  को  यह  अपेक्षित

 है  कि
 वे  अकुशल  श्रमिकों  के  रूप  में  योगदान  दें  और

 जंगलों  से  सामग्रों  लाकर  स्थल  पर  पहुं  चाएं  ।  carat  का  निर्माण  लाभभोगियों  द्वारा  स्वयं
 स्थानीय  अधिकारियों  के  मार्गदर्शन  में  किया  जाना  मकानों  के  निर्माण  टिकाऊपन  तथा  छतों

 भेग्निरोधक  बनाने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भवन  निर्माण  सामग्री  के  मामलें  में कुछ
 ता  बरतने  की  अनुमति  दें

 दी  गई  ।  उड़ीसा  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  आवास
 स्थल  देने  की  योजना  को  घरेलू  मुर्गी  भेड़-बकरी  पालन  आदि  के  विकास  से  संबंधित

 अठ  अन्य  प्लान  योजनाओं  के  साथ  संबद्ध  करने  का  विचार  रखती  है  ।  ये  योजनाएं  अ।बंटियो  को  नए
 स्थलों  पर  आय  के  गौण  साधन  उपलब्ध  क  री  येंगी  और  सारे  राज्य  में  एकीकृत  विकास  के  बड़े  पै

 माने
 पर  स्थानों

 का  विकास  करने  में  सहायता  देंगी

 fara  one  ननवा x
 Dt ञ  स्थलों  पर  मकानों  का  निर्माण  करने  में  सहायता  देने  के

 दिल्ली  प्रशासन  ने  उन्हें  बदरपुर  आदि  पर  रायल्टी  देने  से  छूट  दे  दं  है  जिन्हें  मकानों  के

 निर्माण  में  प्रयोग  में  लाया  जाता  है  ।  इसके  अलावा  आबंटी  बिना  frat  ara  के  गांव  सभी  भूमि  पर
 उगी  मूंज  की  घास  और  चिकफट्स  आदि  की  प्रयोग  भी  कर  सकते  हैं  आबंटी  स्थलों  पर  नि्मा्णि की
 गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिएं  दिल्ली  प्रशासन  ने  नगर  निगम  अधिनियम  के  face  grat

 में
 ढोल

 भो
 दी

 है  ।

 गुजरात  :
 गुजरात  सरकार  ने  ग्रामोण  क्षेत्रों में  (fasta  मजदूरों  को  आबंटित  आवास-स्थलों

 पर  मकानों  के  निर्माण  कें  लिए  एक  योजना  बनाई है
 ।  योजना  के  अन्तगंत  एक  मकान  की  लागत

 1,800  रुपये है  ।  1,000  रुपये  बैंक  ऋण  के  रूप  में  है  ।  400  रुपये  राज  सहायता के  रूप  में
 कार  देती  है  ।  जिला  fasta  प्राधिकरण  और|पां  स्वैच्छिकਂ  अभिकरणों  द्वारा  योगदान  250  रुपये
 है  और  शारीरिक  श्रम

 के  तौर  पर  लाभ  भोगिय ं  का  qaAaTay  150  रुपये है  ।

 पंजाब  आबंटियों  को  आवास  स्थलों  पर  मकान  बनाने  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  लगभग

 1,100  ग्रामीण  स्तर  को  सहकारो  आवास  निर्माण  समितियां  बनाई  हैं  आवास  स्थल  का  आबंटी
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 सदस्य बन  सकता  और  प्रत्येक  सोसायटी  को  84.  14  लाख स०  के  ऋण  स्वोफृत किए  गए  है ँ।
 राज्य  सरकार  ने  प्रत्येक  आबंटी  को  बेंकों  से  ऋण  देने  का  भी  प्रबन्ध  किया  है  ।  प्रत्येक  आवंटी  को  दो

 जाने  वाली  ऋण  को  राशि  2,100  रुपये  है  जिसकी  ब्याज  की  दर  4  Wo  ०  प्रतिवर्ष  है  और  उसे  10

 aa  में  वसूल  किया  जाना  है  |

 चकी
 हरियाणा  ा  हरियाणा  में  प्रत्येक  उस  अलाटो  को  जिसने  उसी  स्तर  तक  मकान  का  निर्माण  कर

 लिया है  2,000  रुपय के  ऋण  का  पात्र  उसे  यह  ऋण  उस  द्वारा  ब्लाक  विकास  तथा  पंचायत  अधि

 कारो  से  इस  बारे  में  प्रस्तुत  करने  पर  दिया  जाएगा  कि  उसने  कुर्सी  स्तर  तक  निर्माण  पूरा

 करलिया  यह  2,000  रुपये  की  राशि  आबंटी  को  1,000  रुपये  को  दो  बराबर  किस्तों  में  दी
 जातों

 है  ।  पहली  किस्त  तब  दी  जाती  है  जब  निर्माण  काय  कुर्सी  स्तर  तक  हो  जाता  है  और  दूसरो  किस्त  तब

 a
 जातों  है

 जब  निर्माण कायें  छत  स्तर  तक  पूरा  हो  जाता है  ।  पुनः  अदायगी  की  अवधि  10  वर्ष  है  या

 जेसो  बैक  द्वारा  निर्धारित  को  जाए  ब्याज  की  दर  वहू  दर  है  जो  भारतीय  रिज़वें  बेक  द्वारा  अबैकल

 दर  ब्याज  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  को  गई  है  |

 दमण  और  दीव  :  दमण  और  दीव  के  संघ  राज्य  प्रशासक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  से

 भूमिहीन  मज़दुरों  को  आवास  स्थल  देने  की  योजना  के  Arata  आबंटित  आवास  स्थलों  पर
 मकानों

 निर्माण  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  ।  अतः  यद्यपि  इसने  144  व्यक्तियों  में  से  केवल  79

 व्यक्तियों  को ऋण  और  सहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  उन  योजना  के  अन्तगंत  उन  लाभ  भोगियों

 को
 दी  है  जिन्होंने  अनुसूचित  बैकों  से  ऋण  लेकर  अपने  प्रयासों  से  अपने  मकानों  का  निर्माण  किया  है  ।

 sat  मं  फूलबनी  में  जनजाति  क्षत्रों  में  फसल  खराब  होना

 2515.  श्रो  बाटचा  डिगल
 :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मन्त्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  ata  वर्षों  में  उड़ीसा  में  फुलबनी  जिले  में  जनजाति  क्षेत्रों  में  फसल  खराब  रहो  है

 और

 यदि  तो  उक्त  जिले  में  लोगों  को  राहत  देने  के  लिए  सरकार  ने  कया  काय
 वाहनों

 ?

 (a  )  जानकारों  एकत्र कृषि  और
 .  सिचाई  मन्त्री  सुरजोत  fag  :  तथा  न

 को  जा  रहो  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल.पर  रख  दो  जाएगी  ।

 तोन  afa  भवन  में  *धबनि  एवं  प्रकाश  कायंफ्रम

 2516.  श्रो  पो०  alo  afraratal  :  gar  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रों  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  किः  :

 तीन  मूर्ति  भवन  में  ध्वनि  एवं  प्रकाश  काय  क्रम  पर  कितनी  व्यय  हुआ  ;

 इस  कायं  क्रम  के  अरंभ  होने  की  तिथि  से  अब  तक  ferry  आय  हुई  है  ;  और

 इस  पर  प्रति  ag  कितना  व्यय  आता  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  नेहरू

 फण्ड  द्वारा  इस  जौ  कि  sts  द्वारा  नेहरू  मेमो  रियल  संग्रहालय  और  पुस्तकालय  को

 हार  में  दिया  गया  की  स्थापना  पर  33,53,027  रुपये  की  राशि  श  को  गई  थी  |  इस  राशि
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 में  4,  08,200  रुपये  को  फण्ड  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नेहरु  मेमोरियल  संग्र  द्वालय  तथा

 पुश्तकालय  के  माध्यम  से  उपस्कर  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  अदा  करने  हेतु  दी  गई  at

 1

 ।

 1975 में  इसके  शुरू  होने  से  लेकर  1977  तक  इस  प्रदर्शन से

 65,256/-  रुपये  की  राशि  का  राजस्व  प्राप्त  हुआ  है  ।

 इस  प्रदर्शन  के  संचालन  और  अनुरक्षण  पर  1975-76  के  दौरान  1,24,825  रुपय  और

 1976-7  é 7  के  दौरान  89,000  रुपये  खचं  हुए  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  क  वास  गर  सरकारी  फर्मों  के  गोदाम

 2517.  श्रो  कचरूलाल  हेमराज  जन :  व्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 fr 3

 भारतोय  खाद्य  निगम  की  कुल  भंडारण  क्षमता  frat  है

 खाद्य  निगम  ने  गत  aa  वर्षों  में  विभिन्न  स्थानों  पर  गे  र-सरका री  फर्मों  से  कितने

 गोदाम  लिये  ;

 उनमें  से  कितने  गोदाम  मालिकों  को  वापिस  कर  दिये  गये  हूँ  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 उक्त  प्राइवेंट  गोदामों  को  उनके  मालिकों  को  वापिस  लौटाने  के  क्या  कारण  जबकि

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  पास  भंडारण  को  प्रो  क्षमता  नहीं  है  और  प्रत्येक  वष॑  लाखों  feqca  खाद्यान्न

 सड़  जाता  है  ;  और

 इस  अत्तावधानों  के  लिए  जिम्मेवार  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाहो  की

 गई  है  अथवा  की  जायेंगो  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानू  प्रताप  भारतोय  खाद्य
 निगम  के  पास  उपलब्ध  कुल  भण्डारण  क्षमता  198.  5  लाख  मोटरी  टन  है  कवर  स्थान  और

 frase  शामिल

 )  और  सुचता  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 श्र्तोय  कार्यालयों  से  SHES}  होने  पर  सभा  के  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 aaa  ala  भवन  क  निमाण  संबंधी  प्राक्कलन

 2518.  श्रो  श्याम  सुन्दर  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पूनर्वास  मन्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  लोक
 निर्माण

 विभाग  द्वारा  संसदोय  ata  भवन  के  निर्माण  सम्बन्धों  तैयार  किये

 गये  संशोधित  प्राकंकलत  एवं  अन्तिम  प्राक्कलन  क्या  हूँ  और  तीनों  प्राक्कलनों  में  इतने  अधिक  अन्तर

 के  क्या  कारण  हें  ;

 उसी  भवन  के  साज-सजावट  के  बारे  में  उक्त  तीनों  प्रकार  के  प्राक्कलनों  की  राशि  क्या  है

 और  उनमें  भिन्नता  के  क्या  कारण  -  अ
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 नए  फर्नीचर  के  सप्लाई  के  लिये  किन  किन फर्मों  से  निविदाएं  मांगी  गईं  थीं और  प्रत्येक

 मामले  में  स्त्री  कत  निविदा  को  राशि  क्या  थी  और  उन  निविदाओं  को  किस  अधिकारी  द्वारा  मंजूर  किया

 द्य ह
 ig

 क्या  सरकार का  इस  भवन
 के  निर्माण

 और
 साज-सजावट  के

 बारे  में  एक  उच्चस्तरीय

 नीकी  जांच  करवाने  का  है  ;  और

 ध च् (  )  यदि  तो  उसके  am  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  am  पति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  संसदीय

 ata  के  मुख्य  भवन  तथा  अन्य  संवंधित  मदों  से  संबंधित  निर्माण  ery  1968  तथा  1975  के  मध्य

 विभिन्न  प्राक्कलनों  के  ज़रिए  कूल  मिलाकर  2,  1. 0,  52,900  रुपये  का  मंजूर  किया  गया  था  ।

 निर्माण  कार्य  पर  कुल  खरच  3,75,00,000  रुपये  होने  की  आशा  है  |

 इस  वृद्धि  के  मुख्य  कारण
 ये  हैं

 (i)  भवन  निर्माण  सामग्री  तथा  मजदूरी  में  ;

 (ii)  काय  की  अतिरिकत  मद्दे तथा  अतिरिकत  सुविधाएं  प्रदान  करना  ;  और

 (iii)  era  निष्पादन  के  दौरान  विशिष्टियों  में  परिवतन

 प्राकंकलन  को  राशि  32,87,831  रुपय  थो  प्रभारों  सहित  ।

 1977  TH  खर्चों  25,95,138
 रुपये  था  प्रभारों  1  यह  अन्तर  अधिक

 नहीं है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  (wate  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 77]

 नहीं  ।

 जांच  करने  के  लिए  कोई  आधार  नहीं  दिखाई  दिया  ।

 Homeless  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  families

 2519.  Shri  Chhabiram  Argal:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and

 Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  homeless  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  families

 respectively  in  each  State  in  the  country  as  on  the  31st  October,  1977;

 (b)  the  mames  of  the  States  which  have  conducted  survey  in  regard  to

 shortage  of  houses  for  the  aforesaid  families  ;

 (c)  the  number  of  families  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  for  which  houses  have  been  conducted  during  the  last  three  years  ;

 (d)  the  State-wise  number  of  families  allotted  plots  and  given  possession
 thereof  on  the  spot;  an

 (e)  the  various  measufes  taken  to  settle  homeless  persons  in  each  State
 and  the  expenditure  incurred  in  this  regar

 The  Minister of  Works  and  H  ‘and  and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht):  (a)  to  (९)  No  specific  estimate  of  housing  shortage  for  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  and  ofher  weaker  sections  has  been
 made.
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 एडी  ननणणनणणण  नकाातयए। ण्

 Housing  is  a  State  subject  and  Central  financial  assistance  is  being  given
 to  States  in  the  form  of  ‘block  grants’  and  ‘block  loans’  for  all  State  Sector
 Schemes  (including  housing  schemes).

 Moreover,  under  the  programme  for  Backward  Classes  in  the  State  Sector,

 Castes  and  Scheduled  Tribes.

 there  is  a  scheme  ‘for  giving  subsidy  for  construction  of  houses  for  Scheduled

 A  statement  showing  the  number  of  families  allotted  houses-sites  is
 appended

 Statement
 श

 No.  of  Sched  uled
 Sl  Name  of  State/  Union  Territory  Castes/Sc  heduled
 No  Tribes  families

 allotted
 house-sites

 Andhra  Pradesh  N.R

 Assam  7,834

 Bihar  N.R

 Gujarat  1,51,921

 निधा  yana  1,36,130

 Himachal  Prades  ध  2,556

 Jammu  and  Kashmir  N.R.

 Karnataka

 Kerala  .  28,760

 10  Mad  hya  Pradesh  4,54,862

 11  Maharashtra  1,63.800

 12  Orissa  31,278

 13  Punjab

 14  Rajasthan  6,11,820

 15  Tamil  Nadu  N.R

 16  N.R Tripura

 17  Uttar  Pradesh
 ‘

 9,93,816

 18  1,77,787 West  Bengal

 Union  Territories
 Nil Andaman  Nicobar  Islands

 Chand  igarh  13

 715 Dadra  Nagar  ‘Haveli

 Delhi  5,934

 Goa,  Damani  &  Diu  318

 Pondicherry  1  148

 N.R.-Particulars  not  received  from’  State:

 es  ed  tee ipa ‘epnment  ted,  ह  fepatate  figures

 af
 alleen  पी  bled)  उप  ग  गीए  पन् । | 14... ६९

 2
 any  dis-

 eu
 can  amilics  क: 13८1 81: ह,

 an  ‘the  State
 sGovernment;  ।  however;  sdstinate th  dies

 ड पुट. जू
 oe  ‘oe  th  ?  funtilies  ्  house-

 sites  belonging  to  S.C./S.T.  on  this  thee the ape  of  8.C./S.T.  families  allotted  Iouse-
 sites  in  Punjab  comes  to  about  2.25  lakh  families.
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 लिखित

 उत्तर

 POTATO  PRODUCTION

 2520.  Shri  Ram  Lal  Rabi:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state  the  efforts  being  made  to  increase  the  potato  production
 with  a  view  to  earn  foreign  exchange  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Bamala)  :

 Supply  of  disease  free  potato  seed  is  one  of  the  most  important  factors  in

 increasing  production.  The  programme  of  seed  production  and  requirements
 of  various  States  is  properly  monitored  twice  every  year.  The  variety-wise
 ‘production  programme  of  breeders,  foundation  stage  I,  foundation  stage
 and  certified  seeds  by  different  organisations  and  States  of  the  country  is  care-

 fully  chalked.  The  seed  so  multiplied  is  distributed  to  the  growers.  Besides,
 ‘the  State  Governments  have  been  advised  to  launch  a  motivational  campaign
 40  increase  the  production  of  potatoes  through  the  following

 (i)  Adoption  of  full  package  of  practices  over  large  area,

 (ii)  To  increase  the  coverage  under  improved  varieties  of  potatoes,  and

 (iii)  To  increase  the  area  under  the  crop.

 The  export  of  potatoes  is,  however,  banned  for  the  present.

 Admission  in  Aligarh  Muslim  University

 2521.  Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social
 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  rules  governing  the  admissions  of  students  to  the  Aligarh  Muslim
 University  ;

 (b)  whether  students  with  second  class  marks  and  third  class  marks  were
 given  admission  by  ignoring  the  students  with  first  class  marks  ;  and

 (c)  if  so,  the  reason  therefor  and  the  action  being  taken  by  Government
 in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 ‘Chandra  Chunder):  (a)  A  statement  containing  the  rules  governing  the  admis-
 sion  of  students  to  various  courses  in  the  Aligarh  Muslim  University  as  indi-
 cated  in  the  General  Information  Bulletin  for  1977-78  is  attached.  [Placed  in

 (b)  &  (c)  According  to  the  information  furnished  by  the  Aligarh  Mus-
 lim  University,  the  following  priorities  for  admission  were  approved  by  the
 Academic  Council  at

 its  meeting  held  on  6th  August,  1977:

 First  Priority:

 I  &  II  Class  students  of  the  University  and  Ist-Class  students  _of  other
 Universities  /Boards  are  to  be  admitted  in  the  first  priority.  In  case,  however,
 the  seats  in  a  particular  sub  i ject/course  are

 filled.  up  by  the  internal  students,
 10%  1st  class  students  of  other  Universities  /  Boards  be  admitted  over  and
 above  the  intake  of  subject/course::

 43



 Written  Answers  Agiahayana  14,  1899  (Saka).
 a

 Second  Priority  ट

 Ist  class  external  candidates,

 Third  Priority:

 All  internal  eligible  candidates,

 Fourth  Priority:

 External  candidates  on  merit.

 The  University  has  further  stated  that  while  adhering  to  the  priorities.
 determined  by  the  Academic  Council,  it  had  to  refuse  admission  to  a  few
 candidates  with  First  class  marks,  as  the  number  of  applicants  for  admission
 to  various  courses  this  year  was  quite  large  compared  to  the  previous  years
 and  the  number  of  seats  was  limited.  Further,  out  of  the  limited  seats  in  each
 course  except  MBBS,  15%  seats  are  reserved  for  certain  categories  of  candi-
 dates  to  be  nominated  by  the  Vice-Chancellor,  in  accordance  with  the  guide-
 lines  laid  down  by  the  Academic  Council  from  time  to  time,  from  amongst  the

 eligible  candidates.  Of  these  15%  seats,  5%  are  reserved  for  candidates  be-

 longing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 Appointment  of  Persons  for  solving  Problem  in  Indian  Braille  Script

 2522.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Wil!  the  Minister  of  Education,  Social
 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  a  technical  Assistant  was  appointed  about  25  years  ago  te
 solve  the  problem  of  the  music  notations,  mathematical  signs  and  word  con-
 tractions  in  the  Indian  Braille  script

 (b)  if  so,  the  work  done  so  far  in  this  connection  and  how  far  this  pro-
 blem  has  been  solved;  and

 (c)  in  case  nothing  has  been  done,  the  reasons  therefor  ?

 The  Mimister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chunder):  (a)  This  Department  is  not  aware  of  the  appointment  of

 a  Technical  Assistant  for  solving  these  problems.

 (b)  and  (c)  The  work  relating  to  Braille  musical  notations,  mathematical

 signs  and  word  conttactions  is  of  a  continuing  nature  to  be  carried  out  by  a

 host  of  individuals,  organisations  and  Institutes.  However  substantial  progress.
 has  been  made  in  evolving  a  common  Bharati  Braille  Code,  and  in  produc-
 tion  of  a  sample  book  in  Braille  Mathematical  Code/Braille  music  notations

 etc.  The  Government  of  India  proposes  to  set  up  a  National  Institute  for  the

 Visually  Handicapped  which  will  stimulate  research  and  work  in  this  area.

 अखिल  भारतीय  ग्रामीण  खेल-कूद  कार्यक्रमों  के  अस्तगत  statist  sfanfnara

 2523.  श्री  के०  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अखिल  भारतोय  ग्रामीण  खेल-कूद  काय  क्रम
 के  अन्तगंत  ae  1976  में  किन  किन

 राज्यों

 में  तथा  कितनी  प्रतियोगिताएं  आयोजित  की  गई  ;

 इनमें  भाग  लेने  वालों  की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 ऐसो  ग्रामीण  प्रतियोगिताओं  पर  कुल  कितनी  राशि  Ly  की  गई  ?

 44



 5  1977  लिखित  उत्तर
 rat

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  और

 अखिल  भारतीय  ग्रामीण  खेल-कूद  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वर्ष  1976-77  के  दौरान

 आयपधोजिन  प्रतियोगिताएं  और  इसमें  भाग  लेने  वालों  को  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 भाग

 स्थान  वालों राज्य/संघ  शासित  जिन्होंने  भाग  लिया

 कौ  कुल
 सख्या

 मेरठ  आन्ध्र  831

 कबड्डी  ,  प्रदेश  )  चल  मध्य

 कुश्ती  तथा

 विद्या  उत्तर  पश्चिम

 दिल्लो  और  दमन  ATT  दीव  ।

 यप  नगर  आन्ध्र  हिमाचल  948

 ऐ  थल  जम्मू  और

 और  बास्केट-बाल  मध्य

 उत्तर  पश्चिम

 चल  दमन  और  era  तथा

 मिज़ोरम  ।

 दल--शा  कोल्हापुर  ary  537

 He  चलਂ  जम्मू  और  मध्य

 वालोबालਂ  और  महा

 व्यायाम  त्रिपुरा  ,  पश्चिम  बंगा

 दिल्लो  और  दमन  तथा  दीव  |

 दल--.ज ४  नेताजी  सुभाष  आन्ध्र  हिमाचल  178.

 तेराको  राष्ट्रीय  खेल  जम्मू  और

 ufzara  मध्य

 उत्तर  पश्चिम

 अंडमान  तथा  निकोबार

 दमन  और  दोव  तथा  लक्ष्यद्वोप  ।

 2494

 भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  आयोजित  प्रतियोगिता  ओं  पर  a  1976-77

 के  दौरान  व्यय की  गई  राशि  3,97,573.  46  रुपये  थो  |
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 Ranthambore  Tiger  Project

 2524.  Shri  Meeta  Lal  Patel  -  Will  the  Minister  of
 Agriculture  and

 इता tion  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Ranthambore  Tiger  Project,  Sawai-Madhopur,  Rajasthan  is
 an  important  Tiger  Project  of  the  country  from  geographical,  historical,  tou-
 rism  and  wild  life  point  of  view  ;

 (b)  despite  its  importance  this  project  is  not  being  at  all  developed,  if  so,
 the  reasons  ;

 (c)  whether  there  is  no  road  to  enable  the  tourists.  going  on  this  project
 area  conveniently  and  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  being  taken

 by  Government  for  the  construction  of  road  etc.  in  this  area,  if  no  action  is

 being  taken,  the  reasons  therefor ;  and

 (d)  whether  suitable  rest  houses,  telephones,  electricity  and  other  neces-

 sary  facilities  have  not  been  provided  for  the  tourists  in  the  area,  if  so,  the
 reasons  therefor  and  the  time  by  which  these  facilities  would  be  provided  in

 this  area  in  future
 ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala) :

 (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  Tiger  Reserve  is  being  developed  in  accordance  with  a  Manage-
 ment  Plan  -aimed  at  ensuring  an  optimum  habitat  in  which  wild  life  can

 flourish.

 (c)  and  (d)  Promotion  of  tourism  is  not  the  object  for  the  time  being  and
 Reserve.  It  1s  not, until  the  tiger  population  viably  increases  in  this  Tiger

 therefore,  planried  at  present  to  build  an  infrastructure  for  promoting  tourism.
 There  is,  however,  a  network  of  fair  weather  roads  and  more  are  planned  for

 effective  management  of  the  Tiger  Reserve.

 का  आयात

 क
 2525.  श्रों  अहमद  एम०  प  ल  कक  क्या  कृषि  और  निचाई  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  कं  गें

 te

 ह»  दि  कद  दे  द
 कया  उर्वरकों  का  अभो  भो  सधना  a  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  उसका  कितनों  मात्रा  में  आयात

 किया  गथाਂ  ;

 ATATT  किव-कित  देशों  से  किया  गया  तया  आयात  किए  गए  sees  का  मूल्य  कितना

 ? > है

 क़षि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag
 :

 हां  |

 av  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरात  32.  52  लाख  मोटरी  टन  तथा

 21.41  लाख  mez  टन  उवंरक  आयात  किया  गया  था

 1975-76  और  1976-77  के  दौरान  पश्चिम  जमंनोी  ,

 दक्षिगी  पर्वो

 कुवेत  तथा  सऊदी  अरब  से [उब रकी रकी  का  आयात  किया  गया  था  ।  1975-76  के  दौरान

 faa  उवंरकों  का  मूल्य  699,  रु०  और  1976-77 के  दौरान  220. 36  करोड़  रु०  है  |
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 सिमिलिपाल  मयूरभंज  में  राष्ट्रीय  आखेट  स्थल  का  खोला  जाना

 2526.  sty  जना  बेरागी  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ोसा  में  वन्य  जीवों  तथा  प्राकृतिक  aier  a  को  अधिकता  है  ;  और

 यि  तो  उड़ीसा  में  मप्रभंज  के  सिमिलिपाल  रेंज  में  एक  राष्ट्रीय  आखेट  स्थल  खोलने

 के  बारे  में  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  at  ।  सत्कोसिया  जाजें

 आश्रय  भित्तर-ऋणिका  चिल्का  आश्रय  स्थल  और  सिमिलिपाल  पहाड़ियां

 प्राणियों  तथा  प्राकृतिक  सौंदयं  की  दुष्टि  से  सम्पन्न  है  ।

 प्र्ावित  सिममलियाल  राष्ट्रीय  पाक  की  सीमाओं  के  निर्धारण  के  लिए  उड़ोसा  सरकार

 ने  पहले  हो  से  कार्यघा हो  शुरू  को  हुई  है  |

 कमो  वाल  क्षत्रों  में  दालों  तथा  तिलहनों  की  सप्लाई  बढ़ाना

 2527.  TAT  अहिल्या  पो०  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  कमो  वाले  क्षेत्रो  में  दालो  तथा  तिलहनों  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कायंवाही

 को  गई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानू  प्रताप  :  एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 कमी  वाल  क्षेत्रों  में  दालों  और  तिलहनों  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  क

 लिए  उठाए  गए  पग

 (1)  खाद्यान्न  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  मांगों  के  आधार

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम

 सें  जारी  करने  हेतु  केन्द्रीय  पुल  से  गेहूं  और  चावल  के  प्रति  मास  आबंटन

 करती  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  प्रदेशों  की  चावल  और  गेहूं

 से  संबंधित  मांगों  को  इस  समय  पुर्णतया  पूरा  किया  जा  रहा  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्यान्नों  के  YraT-AFAY  संचलन  पर  लगे

 सभी  प्रतिबंधों  को  हटा  लिया  जिससे  कमी  वाले  राज्यों  में  खुले

 बाजार  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  होने  और  अधिशेष  तथा

 कमी  वाले  राज्यों  के  बीचਂ  असमानताओं  में  कमी
 होने

 की  आशा  है  ।

 att  जनिकਂ  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  दावों  का  वितरण  नहीं  किया

 जता  है  ।  सहकारी  समितियों  से  कहां  जा  रहा  है  कि  वे  दालों

 की  अधिप्राप्ति  और  वितरण  के  बारे  में  अधिक  जिम्मेदारियों  सम्भालें  ।

 दालों  को  कुछ  खरीदा  रियां  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन

 संघ  लि०  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  लि  ०

 सी०  सो०  द्वारा  को  जा  रही  हें  ताकि  उन्हें  राज्य  उपभोक्ता

 सटकारी  सुपर  बाजारों  आदि  के  माध्यम  से  विभिन्न  राज्यों  को
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 सप्लाई  किया  सके  ।  इसके  अलावा  नाफेड  ने  राज्यों  को  वितरित

 करने  के  लिए  10,000  मोटरी  टन  कालो  मसूर  आयात

 करने  के  प्रबन्धों  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  ।

 तिलहन  केन्द्रोय  सरकार  फिलहाल  feat  राज्य  सरकार  को  तिलहन  सप्लाई  नहीं

 कर  रही  तोरिया  को  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 जोकि  सरकारों  को  उनको  आवश्यकतानुसार  सप्लाई

 किया  जाएगा  ताकि  लाइसेंसशुदा  उचित  मूल्यों  की  दुकानों  के  माध्यम

 से  7.  50  रू०  प्रति  किलो
 के  मूल्य  पर  वितरित  किया जा  सके  ।

 2.  इसके  सक्षम  क्षेत्रों  मे ंसघन  खेतो  अपनाकर  और  नये  सिंचित  क्षेत्रों  में  इन  फसलों

 को  खाद्यान्नों  को  अधिक  उपज  देने  वालो  किस्मों  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाकर  पर्याप्त

 और  समप  पर  पौध  संरक्षण  उपाय  अप  fata  मात्ना  में  विभिन्न  प्रकार  के  आदानों  को  उपलब्ध

 फसलों  की  खेती  करने  के  आधुनिक  तरीकों  के  बारे  में  किसानों  को  जानका रो  देने  के  लिए

 शनों  का  आयोजन  साहाय्य  मूल्यों  का  निर्धारण  आदि  कर  देश  में  दालों  और

 eal  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  भी  विभिन्न  पग  उठाए  गए  हे  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दूध  के  टोकिन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची

 2529.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दिए  जाने  वाले  दुग्ध  टोकिनों  के  लिए  प्रतिक्षा  सुची  में  30-

 10-77  को  अति  विशिष्ट  तथा  सामान्य  श्रेणियों  में  पृथक  पुथक  कितने  कितने  व्यक्ति  थे  ;  और

 च् वष  में  कितने  टोकिन  दिए  जाते  हँ  और  वतंमान  सूची  के  लोगों  को  अनुमानतः  कब  तक

 टोकिन  दे  दिए  जायेंगे  ?

 कृषि  और  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  दिल्लो  दुग्ध  योजना  में  दूध

 के  टोकन  जारी  करने  के  लिए  आवेदन-पत्नों  को  विभिन्न  वर्गों  के  अन्तगंत  पंजीकृत  किया  जाता  है  ।

 प्रत्येक  ay  की  प्रती  atT-ya)  में  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 (1)  बहुत  महत्वप्ररण  व्यक्ति
 4,710

 3,416
 (2)  सरकारी  अधिकारी

 (3)  सरकारी  कमं  चारी
 14,337

 (4)  वरिष्ठ  रक्षा  अधिकारी  109

 90
 (5)  रक्षा  अधिकारी

 (6)  रक्षा  कमंचारी  .  194

 1,073
 (7)  चिकित्सा

 214
 (8)  विशेष  शक

 (9)  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के
 wa  चा

 री  141

 11,700
 (10)  यमुना  पार  के  इलाके

 (11)  सामान्य ह
 2,328

 128
 (12)  दूध  को  मात्रा  बढ़ाने  क ेलिए

 नि  क  oe  oe

 योग  38,440
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 5  1977  लिखित  उत्तर

 प्रत  ag  टोकत  जारी  करने  की  कोई  सोमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  दिल्ली  दुग्ध  योजना

 में  दूध  को  उपलब्धि  के  अनसार  समय-समय  पर  दूध  के  टोकन  जारी  किए  जाते  चालू  वष  के

 11,824  आवेदकों  को  प्राधिकृत  पत्र  जारी  किए  जा  चके  हं  1977  के  अन्त  तक  सारी

 प्रतीक्षा-सूची  को  पुरा  करने  के  प्रयास  किय  जा  रहे  ह  ।

 Central  Grants  to  West  Bengal  for  Propagation  of  Education  among  Adivasis

 2530.  Shri  Pius  Tirkey  Will  the
 Minister

 of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  Central  grants  provided  to  West  Bengal  during
 the  last  three  years  for  propagation  of  education  among  Adivasis  ;  and

 (b)  the  institution-wise  break-up  thereof  and  the  amount  returned.

 unutilised  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr,  Pratap
 Chandra  Chunder)  :  (a)  A  statement  is  enclosed

 Government  The

 State (0),
 Central  Government  gives  grant  to  the  State

 the Government  is  responsible  for  distribution  am  Nad  क  institutions  and

 utilisation.

 Statement

 s.  in  lakhs)

 As  Special  Assistance
 for  tribal  Sub-Plan

 Year  areas  (all  sectors  For  Post  Matric
 For  Girls

 Hostels including  education)  Scholarship
 Scheme

 न

 1975-76  e  e  72.00  7.90  2.50

 1976-77  .  @  e  149.00  7.90  2.50

 1977-78  .  i  126.00*  11.00**  8.00**

 *Upto  7-11-1977  only

 **Administrative  approval  only

 छोटी  सिचाई  लिए  परिव्यय

 2531.  श्री  क  ०  प्रधानी  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  छोटी  सिचाई  के  लिये  परिव्यय  में  सरकारी  क्षेत्र  और  संस्थागत  स्रोतों

 दोनों  से  वृद्धि  के  बारे  में  अपना  मत  स्पष्ट कर  दिया  है  ;  और
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 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  सिंचाई  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  बड़ो  और  छोटो  सिचाई

 परियोजनाओं  के  लिये  नियत  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  |

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :  जी  सरकारी  क्षे्र

 और  संस्थागत  दोनों  स्रोतों  से  लघु  सिंचाई  योजनाओं के  परिव्यय  में  बृद्धि  करने  पर  अधिक

 से  अधिक बल  देने  को  नोति  है  ।

 मध्यम  और  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  अन्तगंत  वर्ष  1977-78  के  लिये

 ्  नता  र्ट्वः मोदित  परिव्यय  का  राज्य-वार  ब्यौरा  अनुबंध  में  दिया  गया  है  ।  लघु  प  |  वी  अन्त  गं  त  संस्थागत

 ते  पिग  Terr  z ज
 पूंजो-निवेश  के  संभावित  आंकड़े  भो  इसो  अनुबंध  क  बे  2  WY  हु

 विवरण

 रुपए  में  )

 क्र०  छोटी  सिचाई राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  बड़ी/मध्यम  सिचाई

 सं०  परिव्यय  ee ee  ee  |

 )  प्लान  aa  संस्थागत  पूंजी
 -

 निवेश व्यय  )

 )

 आंध्र  प्रदेश  o  क  109.  32  63  21.00

 65  0.50 2  असम  7.40

 बिहार  ै  81  86  23  35  24  00

 95  6  00
 गुजरात  82  13  11

 हरियाणा  55  64  92  12  00

 85  10
 हिमा  चल  प्रदेश  40

 11  95  70  05
 जम्मू और  कश्मीर  .

 16  00 कर्नाटक  58  88  50

 केरल  30  50  50  50

 10  मध्य  प्रदेश  75  40  22  00  36  00

 11  चक  131.  391  20  04  20  00
 महा  राष्ट्र

 19  10*
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 लिखित  उत्तर 14  1899  (a)

 रुपए  में  )

 ऋण  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  बडी/मध्यम  सिचाई  छोटी  सिचाई

 सं०  परिव्यय  me  ar

 (aatatize)  प्लान  संस्थागत

 व्यय  (staraifea)  निवेश

 12  70  0.60  Jo  qo मणिपुर  .

 13  मेघालय  02  0.  60  Jo  न०

 14  नागालैण्ड  0.  50  go  न ०

 15  उड़ीसा  30  60  10.58  15.00

 16  पंजाब  28  35  5.80  12.00

 17  राजस्थान  60  80  3.40  12.00

 18  faqaa  35  0.26  उ०  नत ०

 19  30  08  7.07  15.00 तमिलना डु

 20  06  0.  93 fata  0.05

 21  उत्तर  प्रदेश  137  54  35.82  50,  0.0

 22  पश्चिम  बंगाल  24  16  16.84  15.00

 ee  ee  ee  ee  ee  ce  ee  ee  ce  ee  ee  ee  ees

 963  531

 19.  107  194.  49  260.  20

 रगय

 Ee eee ा  य  ा  ब  क  ह  न

 योग
 संघ

 राज्य  क्षेत्र  6.  20  2.  69  0.10

 योग  अखिल  भारत  969.  73  197.  18  260.  30

 119,  107

 eo

 रोजगार  गारंटी  योजना  उ०  न०--उपलब्ध  नहीं

 विलिंगडन  और  सफदरजंग  अस्पतालों  क  कमं  चा  रियों  की  यूनियनों  से  सेवा  निव॒त  सर  कारी

 चारियों  को  आवास  दिय  जान  क  बारे  में  aster

 2532.0  श्रो  कठ  AMIGA AT : :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  विलिंगडत ओर  सफदरजंग  अस्पतालों  के  कमंचारियों  को  यूनियनों  से  सेवानिवृत्त

 सरकारो  कमंचारियों  को  आवास  दिये  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ;
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 यदि  तो  उन  पर  क्या  का्रवाहो  को  गई  हैं  ;  और

 यदि  द्प  बारे  में  कोई  क्रायंवा  हो  नहों  को  गई  है  तो  केन्द्रोय  सरकार  के
 सेवानिवृत्त  हुए  या

 सेज: वां  के  दोरान  मरे  कमचा  रियों  को  आवास  देने  का  निण॑थ  कब  तक  लिया  जायेगा ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  afa  और  पुनर्वास  मन्त्री  famraz  :  सेव

 सेवानिवृत्त  होत  वाले  रियों  को आवास  संबंधी
 सुविधाएं

 देने  के  लिए  विलिगडन  अस्पताल  तथा

 नसिग  नई  fear  के  कुछ  रियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  |

 तथा  एक  एसी  योजना  है  जिसके  अधोन  केस्द्रोथ  सरकारों  कमं चार  मकान  बनाने

 कै  लिए  तथा  आवास  विकास  प्राधिकरणों  आदि  से  बने-बनाए  मकान/फ्लैट  आदि  खरोदने  के

 लिए  अग्रिम  ले  सकते ह  |  इसके  केत्द्रोय  सरका रो  कम  चारो  अन्य  लोगों  के  साथ

 निम्न/मध्यम  आय  वगं  आवास  योजनाओं  के  अधोन  लाभ  उठा  सकते  है  ।  वे  मकान  बनाने  या  मकान

 अजित  करने  आवास-स्थल  खरोदने  के  प्रयोजन  के  लिए  भविष्य  निधि  लेखा  में  जमा  अपनो  राशि

 से  भी  रकम  निकालवा  सकते  ह  |

 आवास  तथा  नगर  विकास  के  राज्य  मान्या  के  कलकत्ता  में  1976  में  हुए  सम्मेलन

 में  इत  fsqq  पर  विवार  किया  गया  कि  क्या  राज्य  सरकारों  को  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  यह  भो

 रोध  किया  जाए  कि  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  अधोन  आर्थिक  afer  से  कमजोर  वर्गों  तथा  निम्न

 उन ब  मध्यम  आय  वर्गों  के लिए  उनके  द्वारा  बनाए  गए  मकानों  में  कुछ  कोटा  केन्द्रोय  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  PAUal-a@ztye  आधार  पर  आबंटन  के  लिए  आरक्षित  किया  जाए  जो  तीन  वर्षों  कौ

 अवधि में  निवृत्त  होने  वाले ह  ।  सम्मेलन  ने  सिफारिश  को  कि  इस  प्रकार  के  आरक्षण  क

 आवश्यकता  नहीं  है  तया  RAT  सरकार  व  राज्य  सरकार  के  कमंचा  रियों  को  दिए  जाने  वाले  गुह

 निर्माण-अग्रिम  के  वार्षिक  नियतन  में  वद्धि  की  जाय  ताकि  सरकारो  कम  चारो  अपनों  सेवाकाल  के

 दौरान  हो  अपना  मकान  बना  सक  ।

 ये  तथ्य  उन  उं  सद-सदस्पों  को  सूचित  कर  दिए  गए  जिन्होने  सेवानिवृत्त  सरकारो  रियों

 के  अभ्यावेदन  इस  मन्त्रालय  को  भज  थ  |

 यरोपीय  अधिक  समदाय  स  प्राप्त  बटर  आयल

 533.  डा०  मरली  मनोहर  जोशो  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्रो  यरोपोय  आर्थिक  समदाय

 से  बटर  आयल  के  बारे  में  11  1977  के  तारांकित प्रश्न  सं०  407  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 य्रोपीय  आधिक  समुदाय  से  प्राप्त  बटर  आयल  को  fast  से  वष  1976  और  1977  में

 कितनो-कितनी  राशि  एकत्र  की  गई

 बिक्री  आय  का  किस  ढंग  से  उपयोग  किया  गया  है

 वर्ष  1976-77  के  दौरान  कुल  मात्रा  में  बटर  आयल  प्राप्त  किया  गया  और

 1978  तक  कितनों  मात्रा  में  किय  जाने  को  संभावना  है  ;  और

 क्या  इंस  धन  में  से  देश  में  ड  रियों  के  विकास  करने  का  ब्यौरा  तयार  किया  गया  है  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  मख्य  बातें  क्या  हैं  ? id
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 5  1977  लिखित  उत्तर

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  वघ  1976  और  1977

 (aFqat1  1977  के  दौरान  बटर  आयल  को  बिक्री  से  एकत्र  को  गई  धन  राशि  231.95

 लाख  रु०  तथा  127.54  लाख  रुपये  है
 ।  यह  बटर  आयल  1976-77  से  पहले  यूरोपीय  आर्थिक

 समुदाय  से  प्राप्त  किया  गया  था  ॥

 अब  तक  विक्रय  से  हुई  आय  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  1976-77  के  दौरान  बटर  आयल  प्राप्त  नहीं  किया  गया

 था  1977-78  के  दौरान  3000  मीटरों  टन  बटर  आयल  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  गया

 था  1978  तक  बटर  आयल  की  और  मात्ना  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 quate  आर्थिक  समुदाय  से  सप्रेटा  दुग्ध  चणं  तथा  बटर  आयल  को  उपाहारस्वरूप  प्राप्त

 हुई  जिसों  के  निपटान  से  तैयार  को  गई  धन  आपरेशन  फ्लख 1  जेसी  डेरी  विकास  परियोजनाओं

 के  उपयोग  के  लिये  निर्धारित  को  जाती  है  ।

 fazca)  में  दुकानों  का  facrat  जाना

 2534.  डा०  मादोपक  सिह  शाक्य  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पुरति  और  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  1966  में  feat  में  आबंटित  बहुत  सो  दुकानें  गिरा  दो  गयी  है  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  बारे  में  आर०  Fo  पुरम  के  दुकानदारों  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  काय॑वाही  की  गई  है  ?

 frat  ओर  आवास  तथा  प्रति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  से

 सूचना  CHA  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएंगी  |

 7 ld ThA  नई  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पुछताछ  कार्यालय  द्वारा

 शिकायतों  पर  कार्यवाही  न  किया  जाना

 क
 2535.  श्री  Ho  लकप्पा  ry  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पुर्ति  और  पुनर्वास  मस्ती  ag  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरोजिनी  नगर  स्थित  केस्द्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  का  पूछताछ  कार्यालय

 और  सफाई  जेनो  अवित्स्व  तोप  किस्म  को  शिकायतों  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  आशय  की  forte  को  गई  है  कि  ae  की  गई  शिकायतों  पर  उसी

 fet  का्य॑वाहो  नहीं  की  जाती  है  ;

 क्या  सरोजिनो  नगर  के  अनेक  निवासियों  ने  इस  बारे  में  अधिशासी  अभियन्ता  से

 यत  को  है  ;

 क्या  सरोजिनो  नगर  का  इलाका  काफो  बड़ा  है  और  सभो  शिकायतों  पर  उसी  दिन

 वाहो  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  ;  और
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 यद  तो  कया  सकार  का  बे। ०  डी०  और  डी०  जो  ०  ब्लाकों  के  निकट  छोटे  पुछताछ
 कार्यालयों  को  स्थापना  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  अवास  तथा  पूति  और  पुनर्वा्त  मन्त्री  :  सिकन्दर  :
 नहीं  ।

 तथा  कार्यपालक  इंजोनियर  को  इस  किस्म की  कुछ  शिकायतें की  गई  थीं  तथा  इस
 मामले  को  जांच  को  गई  थी  ।  अधिकांश  शिकायतें  उसी  दिन  दूर  कर  दो  गईं  थीं  ले  किन  कुछ  शिका  यतों
 को  उसो  दिन  या

 तो  शिकायत  देर  से  आने  या  स्टाफ  की  कमो  होने  के  करण  ठोक  नहीं  किया  जा  सका  ।

 यद्यपि  नगर  का  विस्तृत  क्षेत्र  है  किन्तु  अनुरक्षण  स्टाफ  पर्याप्त  है  ।

 उपयुंक्त  कारणों  से  शिकायत  को  उसा  दिन  दूर  करना  कभी-कभी  सम्भव  नहीं  हो  पाता  |

 नहीं  ।

 Allotment  of  flats  in  Delhi  and  around  to  Harijans  and  S/C

 2536.  Shri  Ram  Prasad  Deshnwskh :  Will  the  Minister  of  Works  and

 Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  concessions  have  been  provided  in  regard  to  the  allot-
 ment  of  residential  flats  constructed  in  and  around  Delhi  to  ensure  that  the:

 Harijans  and  the  Scheduled  Castes  could  get  these  flats  easily;

 (b)  whether  Government  are  formulating  a  scheme  with  a  view  to  allot

 plots  to  the  Scheduled  Castes  persons  and  also  to  extend  co-operation.  in  the
 construction  of  houses  thereon ;  and

 (८)  if  so,  the  time  by  which  the  scheme  would  be  started ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht):  (a)  Since  1976  the  D.D.A.  has  reserved  25%  of  the  flats

 constructed  in  every  category  for  allotment  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.

 (b)  and  (c)  15%  of  the  plots  allotted  under  the  LIG  and  MIG  cate-

 gories  of  any  scheme  are  reserved  for  the  members  of  Scheduled  Castes  and

 Scheduled  Tribes.

 The  D.D.A.  does  not  have  any  proposal  at  present  to  undertake  the  con-

 struction  work  on  behalf  of  allottees  of  plots.

 मध्य  प्रदेश  में  fafea  क्षत्र  का  अनुपात

 2537.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजी  वाला  :  क्या  कृषि  और  िगई  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  कुल  सिंचित  क्षेत्र  का  अनुपात  राष्ट्रोय  अनुपात  को  तुलना  में  बहुत  कम

 है  और

 यदि  तो  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रोय  सरकार  का  कया  हो  करने

 का  विचार

 कृषि  और  शिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :  हां  ।

 सिंचाई  राज्य  विषय  है  और  सिचाई  परियोजनाओं  का  अन्वेषण
 नक  T  सरका  -  क  र और  क्रियान्वयन  av  श  Nu  al  रा  किया  जाता  है  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  के  faata
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 कारकों  में  विचाई  के  विकास  a  उच्च  प्रायमिकता  दो  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं

 (1)  बुडदू/मब्यम  स्कोमों  को  शोघ  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  परिव्यय  ;

 (2)  हदू  सिंचाई  सेक्टर  में  नई  स्कोमें  हाथ  में  लेना  ;

 राज्य  सरकार  के  array  के  WT  धनराशि  के  में  उच्चतम (3)

 आ र्०  डा०  सो०  ओर  विश्व  बैक  का  सहायता  से  ब्. बंकों  से  यवासम्मव  अधिकतम  सीमा

 तक  संस्थागत  निवेश  लघु  सिचाई  कार्यों  के  लिए  सिंचाई  पम्पों  को  fast  देने

 के  लिए  ग्राम  पर  अधिक  से  अधिक  जोर  देना  ;

 (4  मालगुजारी  जो  TizlH TOT  के  कारण  जोणं  अवस्था  में  सुव्यवस्थित  ढंग

 से  नवीकरण  ओर  अधुनिकोकरण  करना  ताकि  वहू  अपनों  खोई  हुई  सिचाई  क्षमता  फिर

 से  प्राप्त  कर  सके

 Projects  under  ‘Food  for  Work’  Programme  in  Bihar

 2538.  Shri  R.  L.  P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irriga-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  projects  received  from  Bihar  under  the  ‘Food  for

 Work’  programme  ;  and

 (b)  the  numbers  out  of  them,  sanctioned  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh):  (a)  and  (b)  Government  of  Bihar  proposed  to  take  up
 projects  relating  to  the  construction  of  link  roads  and  minor  irrigation  under
 the  scheme  ‘Food  for  They  have  not,  however,  prepared  it  on  the  form
 of  proper  schemes  qualifying  for  assistance  under  the  tules.  While  the  State
 Government  has  been  advised  to  formulate  regular  schemes  and
 allotment  of  10,000  M.  Tonnes  of  wheat  has  been  made  in  favour  of  the  State
 Government.

 Basis  of  Sugar  and  Sugarcane  Policy

 2539.  Shri  Ram  Dhari  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 gation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  basis  of  sugar  and  sugarcane  policy  declared  by  Government
 and

 (b)  the  mode  of  distribution  of  65  per  cent  levy  sugar  and  its  ex-factory
 price  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh)  :

 (a).  Sugarcane  Policy:

 The  present  policy  regarding  sugarcane  prices  is  reflected  broadly  in  the
 Sugarcane  Control  Order  1966.  Government  fix  the  minimum  notified  price
 to  be  paid  by  each  sugar  factory  in  the  country  during  each  sugar  year.  Opi-
 nions  of  Expert  Bodies,  Associations  of  cane  growers,  State  Governments
 etc.  are  taken  into  consideration  before  the  minimum  price  is  notified.  At

 present,  the  basic  minimum  price  is  related  to  a  basic  recovery  of  sugar  of
 8.5%  or  less  from  the  sugarcane.  The  basic  minimum  price  is  Rs.  8.50  per
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 quintal,  Recoveries  higher  than  8.5%  fetch  proportionally  higher  prices.  This

 minimum  price  takes  into  account  the  cost  of  production  and  a  reasonable

 return  to  the  grower  and  is  intended  to  be  aq  floor  price.  In  addition  the  sugar-

 cane  grower  gets,  under  Law,  50%  share  of  the  excess  realisations  from  the

 sale  of  free  sale  sugar.  The  total  excess  realisations  are  distributed  over  the

 total  quantity  of  cane  crushed  by  a  factory  and  the  additional  cane  price  per

 quintal  is  thus  arrived  at.  In  practice,  however,  sugarcane  growers  get  a

 higher  price  than  that  prescribed  by  law.  These  prices  are  usually  known  as

 Pricesਂ  and  are  determined  by  negotiations  between  the  State

 sugar  factories  and  representatives  of  sugarcane  growers.  Actual

 sugarcane  prices  as  compared  to  the  minimum  notified  prices  paid  during
 the  1976-77  season  is  given  in  the  statement  attached.  It  may  be  added  that

 these  prices  are  fairly  attractive  as  has  been  reflected  in  increased  cane  pfo-

 duction  during  the  last  few  years.

 ‘Sugar  Policy:

 The  present  policy  is  known  as  the  Partial  Control  Policy  and  is  also
 referred  to  as  the  dual  pricing  policy.  The  term  dual  pricing  has  arisen  from

 the  fact  that  there  is  a  controlled  price  of  sugar  distributed  through  fair  price

 shops  and  a  free  market  price  which  is  determined  by  the  market  forces  of

 supply  and  demand.  The  advantage  of  this  policy,  as  compared  to  the  two

 extremes  of  full  control  or  complete  decontrol,  has  been  that  it  has  maintained

 harmony  between  the  interests  of  the  3  parties  affected  by  any  policy,  viz.,

 sugarcane  growers,  consumers  and  producers.  65%  of  the  production  is  taken

 by  way  of  levy  and  distributed  through  fair  price  shops  at  a  unifom  retail

 price  of  Rs.  2.15  per  Kg.  throughout  the  country.  The  levy  price  is  below

 the  cost  of  production  and  is  intended  to  meet  a  substantial  portion  of  the

 requirements  of  the  ordinary  domestic  consumers  at  a  reasonable  price.  Any

 additional  need  is  expected  to  be  met  from  sugar  available  in  the  open  market.

 The  producer  is  allowed  to  sell  35%  of  the  production  in  the  open  market  at

 prices  determined  by  the  market  forces  of  supply  and  demand  These  prices
 are  generally  much  higher.  The  overall  realisations,  particularly,  the  flexibi-

 lity  obtained  in  the  selling  of  free  sale  sugar,  enable  sugar  producers  to  pay

 higher  prices  to  the  cane  grower  as  already  mentioned  above.  Thus,  it  may
 be  seep  that  this  policy  has  given  the  consumer  a  substantial  portion  of  his

 needs  at  a  reasonable  price,  a  fairly  attractive  price  to  the  sugarcane  grower
 and  also  brought  in  a  reasonable  return  to  the  producer  of  sugar.

 (b)  The  machinery  for  distribution  of  levy  sugar  in  most  of  the  States/
 Union  Territories  is  the  Food  Corporation  of  India.  In  other  States/Union
 Territories  the  wholesale  trade  is  handled  by  nominees  of  the  State  Govern-

 ments  which  are  usually  Co-operatives  or  State  Civil  Supplies  Corporations.
 The  | ह हिम ह  or  the  State  nominees  lift  the  sugar  from  the  mills  and  transport  it

 to  godowns  located  in  the  districts  from  where  fair  price  shop  owners  are  deli-

 vered  the  sugar  after  allowing  for  retailers’  margin  fixed  by  the  State  Govern-

 ments  with  or  without  the  concurrence  of  the  Central  Government.  For
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 example,
 if  the  retailer:  Ss  inarein  has  been  fixed  at  Rs.  3  /-  per  quintal  the  whole-

 saler  gives  a  bag  of  sugar  to  the  fair  price  shop  owner  for  Rs.  212/-  per

 quintal.  The  retailer  gets  the  cost  of  the  empty  gunny  bag  in  addition  to  this

 margin.

 Statement

 Statement  showing  actual  sugarcane  prices  as  compared  to  the  minimum

 notified  prices  paid  duning  the  1976-77  Season.

 For  1976-77  Season

 (Rs./quintal)

 State  Minimum  notified  piice  Price  paid  by  factories

 Uttar  Pradesh  .  e  8  50  to  10.  80
 12.25

 to  13.  25

 Bihar  8  50  to  10.50  12.25@

 Punjab  e  8  50  to  9.00  13.25  to  15.25

 Haryana  .  9.10  to  10  20.0  13.00

 Assan
 च

 e  8.50  to  8.70  11.00  Plus  Transport  subsidy

 Bengal  .  8.50  to  9.20  12.50  to  14.50

 8.90  8.50  to  10.50 Orissa  8.50  to

 Madhya  Pradesh  8.80  to  10.30  12.0C@@

 rd  8.50  to  10.10  12.25  to  14.25 Rajasthan

 Maharashtra  e  8.50  to  12.70  9.50*  to  16  नीरे

 e  8.50  to  11.40  .00*  to  13.0  .66* Gujarat

 Andhra  Pradesh  8.50  to  11.350  10.00  to  12.50

 Tamil  Nadu  td  8.50  to  10.20  8.50  to  11.90

 Karnataka  8.50  to  11.40  10.00*  to  15.00*

 Kerala  8.50  to  9.00  13.00

 Pondicherry  9.40  9.50

 Nagaland  8  .  50  11.00

 Goa  8  80  12.09

 Nore:—@One  factory  in  Bihar  (Harimagar)  has  paid  Rs.  12.50  per  qtl.

 @@Morena  Co-operative  factory  is  paying  Rs.  13.50  per  quintal.
 *These  are  the  provisional  prices  paid  as  advance  mostly  ex-fteld  by  co-op,  factories.

 Amount  sanctioned  to  Flood  and  Drought  affected  States

 2540.  Shri  Yuvraj:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Itrigation  be

 pleased  to  state:

 {a)  whether  advance  plan  assistance  has  been  sanctioned  for  the  flood
 and  drought  affected  States  namely,  Tamil  Nadu,  Bihar,  Uttar  Pradesh,  Kar-
 nataka,  Gujarat,  Andhra  Pradesh,  Madhya  Pradesh,  Orissa,  Kerala,  Rajas-
 than,  Assam,  Tripura  and  Manipur,  and  if  so,  the  amount  sanctioned  for  each

 State  keeping  in  view  the  estimated  loss  suffered  by  them;  and
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 (b)  whether  flood  control  schemes  of  States  are  pending  consideration,
 and  if  so,  the  names  of  schemes,  State-wise  and  since  when  each  of  them
 has  been  pending  together  with  the  present  position  in  each  case  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala) :
 (a)  Advance  Plant  assistance/interim  advance  Plan  assistance  has  been

 sanctioned  to  the  following  States  affected  by  drought/floods/cyclones:

 Assam  Rs  498.28  lakhs

 Gujarat  Rs  1043  53.0

 Karnataka  Rs  475  श्

 Orissa  Rs  852  39

 Rs  797 Rajsthan.  93

 Uttar  Pradesh  Rs  1000  9°

 Rs  441  33 West  Bengal

 Haryana  Rs  1100  LB)

 Himachal  Pradesh  Rs  PAY
 rae

 a9

 Tamil  Nadu  Rs  500  29  (Interim)

 Andhra  Pradesh  Ay R
 500  99  (Interim)

 Kerala  Rs  200  99  (Interim)

 (b)  The  Planning  Commission  have  laid  down  the  following  procedure
 for  processing  of  the  flood  control  schemes  for  approval  of  the  Planning
 Commission  :

 (i)  Scheme  costing  Rs.  2  crores  or  more  are  to  be  examined  in  detail

 by  Ganga  Flood  Control  Commission  for  schemes  in  Ganga  basin
 and  Central  Water  Commission  for  other  States  and’  recommended
 for  approval  of  the  Technical  Advisory  * (]0111111166  of  Planning
 Commission.

 (ii)  Schemes  costing  more  than  Rs.  50  lakhs  but  less  than  Rs.  2  crores

 are  to  be  approved  by  the  Planning  Commission  on  proforma  basis.

 Schemes  costing  less  than  Rs.  50  lakhs  are  to  be  approved  by  the

 State  Government  on  the  recommendation  of  the  Technical  Advi-

 sory  Committee  of  the  State  Flood  Control  Boards  or  the  Board  of
 Technical  Consultants  of  the  Brahmaputra  Flood  Control  Commis-

 sion  or  North  Bengal  Flood  Control  Commission  as  the  case  may  be.

 A  statement  showing  the  list  of  flood  control  schemes  (state-wise)  pending
 ‘Clearance  indicating  the  present  position  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 [Placed  in  the  Library.  See  No.

 डी०  Vo  पी०  और  पॉटाश  उवरकों  का  उपलब्ध  न  होना

 2541.  थ्रो  अग्गावाहिब  पो०  farea  :  क्या  कृषि  और  fears  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  ara  आई  है  कि  विभिन्न  केन्द्रों  में  किसानो  के  पहुंच  में

 डी०  ए०  पी०  और  पोटाश  ० उवबरक  सहज  उपलब्ध  नहीं  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरका रो  के  ध्यान  में  यह  बात  लाने  और  इसको  सहज

 लब्धता  निश्चित  करने  का  है  ताकि  देश  के  किसो  भो  भाग  में  बीज  बोने  के  कार्यक्रम  और  रबी  की  फसलों

 पर  विपरोत  प्रभगव  न  पड़े  ;  और
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 क्या  किसानों  तथ  सहरी  समितियों  से  उन्हें दिए  गए  उव रक  -  भार  कम  होने  के  बारे

 मे ंशिकायतें  प्राप्त
 री  ऊਂ

 तवा  सरकारने हाल  ही  में  इन  fama  को  दूर  करने  और  उवं रक  कम  तोलने $* 2
 से  राहत  देने  के  बारे  में  काय  वाहो  की  है  ?

 कृषिऔर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  देश  में  पोटाश  काफी  माता

 में  उपलब्ध है
 ।  डो०  ए०  पो  ०  की  कमो  को  कुछ  रिपोर्टो  मिलो  परन्तु  अन्य  प्रकार  के  पोटाशपूरक

 व  मिश्रित  उव॑ रक  क।फो  ward  उपलब्ध  है  जिन्हें डो  ०  ए०  पी०  के  स्थान  पर  काम  में  लाया  जा  सकता

 ्
 >

 राज्य  सरकारो  से  कहा  गया  है  कि  वे  देश  के  अन्दरूनी  भागो  में  उव॑  रकों  को

 और  अधिक  खुदरा  दुकाने  खोलें  |  आवश्यकतानुसार  राज्य  सरकारो  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  उवरकों  को  तुरन्त  उठाने  के  लिए  तुरन्त  व्यवस्था  करें  ।

 sizer  के  कम  भार  के  विजय  में  4  शिकायतें  मिली  हैं  जिन्हें  जांच  व  आवश्यक  कार्यवाही

 हेतु  राज्य  सरकारों  व  date  विनिर्माताओं  के  पास  भेजा  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  निणंय  किया

 गया  है  फि  जहां  तक  हो  सके  आयातित  उं  रकों  को  स्टेडड  माप  के  अनुसार  धेलों  में  भर  कर  सप्लाई

 किया  जाएगा  ओर  यदि  fear  खेप  में  माल  ava  में  कम  उतरे  तो  सामग्रो  की  डिलीवरो  होने से  पहले

 100%  अदायगी  की  जाएंगो  ।

 Grants  to  various  Universities

 2542.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya :  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  grant  given  to  various  Universities  during  the  year
 1976-77  and  1977-78  ;  and

 (b)  the  criteria  or  procedure  adopted  for  sanctioning  grant  to  each

 University  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chander)  (a)  According  to  the  information  furnished  by  the  Univer-

 sity  Grants  Commission,  the  total  grants  released  to  umiversities  (including
 institutions  deemed  to  be  universities)  during  the  year  1976-77  टाट

 Rs.  5,680.55  lakhs.  The  total  amount  of  grants  released  during  1977-78  (upto
 29-11-1977)  is  Rs.  2,773.68  lakhs.

 (b)  Development  grants  to  universities  are  appfoved  on  the  basis  of  an

 assessment  of  the  proposals  of  each  university  through  visiting  committees
 for  a  plan  period.  The  approved  grants  are  released  in  suitable  instalments

 depending  upon  the  progress  of  expenditure.

 कृषि  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  का  माध्यम

 2543.  श्री  पी०  जी०  ATAAHT  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  का  माध्यम  क्या  कया  है  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  इन  सभी  विश्वविद्यालयों  में  एक  समान  पद्धति  और  परम्परा

 करने  का  है  ;  और

 क्या  एक  या  अधिक  मामलों  में  छात्रों  ने  शिक्षा  का  माध्यम  अंग्रेजी  करने  की  मांग  की  थी

 और  विश्वविद्यालय  प्राधि  का  रियो  ने  इस  मांग  को  अस्वीकार  कर  दिया  था  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा कया  है  ?

 कृषिऔर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  देश  भारतीय  कृषि

 संधान  संस्थान  को  मिलाकर  जिसे  कि  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  मिला  हुआ  है  22  कृषि  faza-

 faaraa  हूं  ।  सभो  विश्वविद्यालयों  को  एक  सूची  संलग्न है  |

 गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  अलावा  जहां  कि  गुजरातो  माध्यम  प्रारंभ  कर  दिया  गया

 सभी  विश्वविद्यालयो  में  शिक्षा  का  माध्यम  अंग्रेजी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  विश्वविद्यालयों  में

 अग्रेजो  व  हिन्दी  दोनो  ही  माध्यम  हूं  जवाहरलाल  नेहरु  कृषि  विश्वविद्यालय  जबलपूर  घटक

 (mieecz )  )  महाविद्यालयों  में  से  तीन  कृषि  महा  विद्यालय  इन्दौर  तथा  ग्वालियर  में  शिक्षा

 का  माध्यम  अंप्रेजो  है  जबकि  सीहोर  और  care  में  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी है  ।

 हां  श्रीमान  |  विश्वविद्यालयो  को  यह  छूट  दो  गई  है  कि  वे  अंग्रेजो  हिन्दी  अथवा  स्थानोय

 भाषाओं  में  से  किसो  को  भी  शिक्षा  का  माध्यम  रखें  |

 जो  हा  श्री मान्  ।  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  सुचना  के
 गुजरात

 कृषि  विश्वविद्यालयों  के
 विद्या  थियों

 ने  अंग्रेजी  को  शिक्षा  का  माध्यम  बनाने  की  मांग  की  पता  चला

 है  कि  विश्वविद्यालय  के  प्रबंधक  मंडल  द्वारा  यह  सिफारिश  की  गयी  है  कि  शिक्षा  का  माध्यम  गुजराती

 और  अंग्रेजो  दोनों  ही  रखे  जायें  ।  इसके  विषय  में  आगे  के  विवरण  तथा  पुष्टि  गुजरात  कृषि

 लय  से  प्राप्त  HY  AT  रहो  है  ।

 विवरण

 कृषि  किश्व  दिद्यालयों  सूची

 आंध्र  प्रदेश  कृषि  राजेन्द्र  030  |

 असम  कृषि  013  (aa)  ।

 राजेन्द्र  छृषि  डा
 ०
 खा

 ०
 जिला  1251

 गुजरात  कृषि  सरदार  कृषि  नगर  जिला  बनास

 (sree ) 9°

 हरियाणा  कृषि  23.  001  )  |

 हिमाचल  प्रदेश  (Ual-HeTT  समर  शिमला -

 171  005  (fgo  To )  |

 7  ata  विज्ञान  024  )  ।

 8  केरल  कृषि  680  651  |

 9  जवाहर  लाल  नेहरु  कृषि  004  (Ho  |

 10.  कॉकण
 कृषि  15

 712  जि०  रत्नागिरि  (Hato )  ।

 11.  महात्मा  फुले  कृषि  722  जि०  अहमदनगर  (Heo ) ०
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 12.  मराठवाडा
 कृषि  प  31401  )

 13.  पंजाबराव  कृषि  कृषि  (HeTo ) ०)  ।

 14.  उड़ीसा  क़षि  एवं  प्रौद्योगिको  51003  )  |

 15.  पंजाब  कृषि  लुधिया  1  40001
 |

 16.  उदयपुर  विश्वविद्यालय 1  3001  |

 17.  तमिलनाडु  कृषि  विश्वविद्यालय ,  को  यम्बत्तू  4  1003
 |

 18.  चस्द्रशेब र  आजाद  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी

 19.  गोबिन्द  बल्लभ  पंत्र  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  3145,  नैनीताल

 To)  |

 20.  ata देव  कृषि  एवं  प्रौद्योगिको  फंजाबाद  To)  |

 21.  बिधात  चन्द्र  कृषि  डा०  खा०

 741246  (To  |

 22.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  ।

 शुष्क  भूमि  में  खेती

 2544.  श्री  पो०  एस०  रामलिंगम  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  को  करेंगे

 fa

 गत  सात  महोनों  के  दौरान  शुष्क  भूमि  में  खेती  करने  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या

 ठोस  उपाय  किये  गये  हैं  ;

 ऐसी  से  कितना  उत्पादन  हुआ  और  अगले  पांच  वर्षों  के  दौ  रान  इसको  कया

 नाएं  हू  ;  और

 किन  राज्यों  में  इस  बारे  में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है  ?

 कृषि  और  लिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  देश  का  लगभग  75  प्रतिशत

 सस्पगत  क्षेत्र  वर्षा  पर  आधारित  है  ।  यह  कुल  उत्पादन  का  लगभग  40  प्रतिशत  से  42  प्रतिशत  तक

 है  ।  अव्यवस्थित  वर्षा  के  कारण  उत्पादन  स्थिर  नहीं  होता  है  ।  भारतोय  कृषि  अनुसन्धान

 पारद  और  कषि  विभाग  ने  शुष्क-भूमि  में  खेती  करने  की  नयी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  और  परीक्षण

 तथा  उसे  अपनाने  के  लिए  देश  के  24  चुनींदा  क्षत्रों  में  अनुसन्धान  और  मागं  दर्शी  परियोजनाएं  शुरू

 कीं  ।  1977-78  के  दौरान  अनुसत्धान  केन्द्रों  में  विकसित  शुष्क-खेती  की  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  की

 उपयोगिता  प्रदर्शित  के  लिए  19,200  हक्टार  अतिरिकत  क्षेत्र  लिया  गया  शुष्क  खेती  की

 लब्ध  प्रोद्योगिकी  आधार  पर  राज्यों  के  कृषि  विभाग  वर्षा  पर  आश्रित  क्षेत्रों  में
 सफलता  पुर्वक  फसल

 पदा  करने  के  लिए  विभिन्न  पैकेज  पद्धतियों  का  भो  प्रदश न  कर  रहे  हैं  ।

 कयास  और  तिलहनों  को  वर्षा  पर  आश्रित  फसलों  के  रूप  में  पदा  किया  जाता  है  ॥

 आलोच्य  वर्ष  के  दौ रान  भारत  सरकार  द्वारा  सचिवों  के  एक  विशेष  दल  का  गठन  किया  गया  ।  उनकी

 सिफारिशों  के  आधार  पर  इन  फसलों  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  विशेषकर  शुष्क  क्षेत्रो

 में  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  ।  बीज  को  विभिन्न  अवस्थाओं  आधारी  और  प्रमाणिक )

 के  वनस्पति  संरक्षण  उपकरणों  के  रियायती  वितरण  और  कीट  नियंत्रण  उपायों  को

 चालनात्मक  लागत  पर  आर्थिक  सहायता  के  लिए  v4  विशेषकर  की  खपत  बढ़ाने के

 हेतु  fang  अभियान  चलाने  के  लिए  भारत  सरकार  वित्तोय  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ।
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 1978-79  के  लिए  चने  का  अधिक  समथंन  मत्य  निर्धारित  किया  गया  है  जिससे  कि  कृषक  इस

 जोकि  वर्षा  पर  आश्रित  फसल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उसे  उ  रकों

 कीटनाशक  दवाइयों  पर  व्यय  कर  सकें  ।  इस  वर्ष  की  कीमत  125/-  रुपय  प्रति  {raza  जबकि

 पिछले  ay  यह  95/-  रुपय  थी  ।

 सुखाग्रस्त  क्षेत्र  कायक्रम  13  राज्यों  के  74  जिलों  में  चलाया  जा  रहा  है  ।  भूमि  संरक्षण  और

 शुष्क-खेती  इस  काय
 क्रम

 के  महत्वपूर्ण  घटक  हैं  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  1315.  29  लाख  रुपये  का

 व्यय  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 और  शुष्क  खती  के  परिण।मस्वरूप
 पंजी  कृत

 उत्पादन  से  सम्बन्धित  जानकारी  अलग

 से  उपलब्ध  नहीं  है  उन  क्षत्रों  को  छोड़कर  जहां  तुफानी  हवा  और  ज्वार  भाट  को  लहरो ंसे  फसलों

 को  हानि  पहुंची  मूंगफली  और  कपास  जसी  शुष्क  फसल  की  सम्भाव्यताएं  साधारणतया

 च्छी  मध्य  पंजाब  और  उत्तर  प्रदेश  जसे  राज्यों  में  अत्यधिक

 वर्षा  होने  के  कारण  चाल  वब  के  दौरान  बाजरा  और  मक्के  की  फसलों  पर  कुप्रभाव  पड़ा  ।  अगले  पांच

 वर्षों  के  दौरान  शष्क  फसलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सभो  सम्भव  कदम  उठाये  जायेंगे  |

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  काली  सची  म॑  दज्  किय  गय  ठकदारकों  ठका  दिया  जाना

 2545.  श्री  पी०  क०  कोडियान

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  \
 क्या  निर्माण  और  आवाद  तथा  पुति  और  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fecal  विकास  प्राधिकरण  ने  ठकेदार  और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  बीच  हुए

 विवाद  के  कारण  1976  में  वजोरपर  चरण  111  में  फ्लेटों  के  निर्माण  का  sar  निरस्त  कर  दिया

 MACHT  को  काली  सुची  में दज  कर  दिया  था  गया  था  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 का  नाम  क्या  है  ;

 क्या  इस  विवाद  के  कारण  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  को  कोई  हानि  हुई  यदि  तो

 कितनी  और  यदि  उसे  पुरा  करने  के  लिये  कोई  कायं  वाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ;

 क्या  इस  परियोजना  के  लिये  टेण्डर  मांगा  गया  था  और  उसे  काली  TAT  वाले  ठ

 दार को  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  (  )  पहले  ठेके  की  अनुमानित  लागत  क्या  ठेके  की

 अन॑मानित  लागत  क्या  ठ  की  दर  बढ़ाने  के  FAT  कारण  ह  ;  और

 arf  gay  tad  पिछले  ठेकेदार
 को

 पुनः  ठेका  देने  के  क्या  कारण ह
 ?

 निर्माण  और  जआावास  तथा  पूर्त|और  पुनर्वास  मन्त्री  facet  काय  की

 safe  घीमी  होने  के  कारण  1976 में  ठेका  रह  कर  दिया गया  था  ।  1976  में

 ठेकेदार  का  नाम  काली  सूची  में  दज  किया  गया  था  ।  फम  का  नाम  मेसज  उप्पल  इंजीनियरिंग

 बशेन  कम्पनी  है  ।

 (a)  से  (&)  शेष  काय  के  लिए  मूल  ठेकेदारों  के  जोखिम
 व

 उनकी  लागत  पर  नए  टेण्डर

 गामन्वित  किए  गए  थे  ।  सबसे  कम  टेण्डर  देने  वाले के  साथ  बा  la  करके  पहले  से  अधिक  दर  पर
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 ठक  feqi  गया  ।  टेण्डरकर्ता  एक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  थो  जबकि  काली  सची  में दर्जें  किया  गया

 ठकेदा  उी  नाम  वाली  फम  का  एक  साझीदार  था  समस्त  काय  के  लिए  प्रथम  ठ  की  अनुमानित

 लागत  समथ्त  काय  के  लिए  41,02,850  रुपय थी  |  दूसरा  ठेका  केवल  शेष  कार्य  के  लिए

 था  तथा  इसका  मलय  14,96,855  रुपय  था  ।  इस  टेण्डरकर्ता की  मद-दर  पहले  वाले  टण्डरकर्ता की

 अपेक्षा  सामान्यतया  ज्यादा  थी  लेकिन  दो  बारा  आमन्त्रित  टण्डरों  में  यह  सबसे  कम  दर  ।

 College  for  Trans-Yamuna  area  in  Delhi

 2546.  Shri  Yagya  Datt  Sharma:  Will  the  Minister  of  Education,  Social
 किटाप  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  only  two  colleges  in  the  tfans-Yamuna  area  of

 Delhi:

 (b)  whether  these  are  inadequate  to  meet  the  requirement  of  this  big
 area  with  a  population  of  about  ten  lakhs;  and

 (c)  the  number  of  new  colleges  to  be  opened  there  and  the  time  by  whi

 these  will  be  opened  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chumder)  (a)  Yes  Sir.

 (b)  and  (c)  According  to  the  information  furnished  by  the  Delhi  Admi-
 nistration  the  existing  colleges  are  not  inadequate  to  meet  the  requirements  of

 that  area  and  that  it  may  establish  additional  college  if  it  is  considered

 necessary.

 अनसचित  जातियों  द्वारा  भमि  की  बिक्री  पर  रोक

 2547.  श्री  क०  मालन्ा  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 एसे  कौन  कौन  से  राज्य  ह  जहां  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  दी  गई  भूमि  को  बेचने

 से  रोकने  तथा  जो  व्यक्ति  war  भमि  खरीदते  हें  उन्हें  दंड  देने  का  नून  बनाया  गया  है  ;  और

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  ने  इस  बार  में  राज्यों  को  कोई  मागं  दर्शी  सिद्धान्त  बताय  हैं
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीतसिंह  सरकार  के  पास  उपलब्ध  परती

 भूमि  अथवा  जोत  की  सीमा  से  राज्य  के  पास  उपलब्ध  हुई  फालत्  भूमि  में  से  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों

 को  भूमि  अलाट  की  जाती  है  ।  अनेक  राज्यो  में  अलाट  की  गई  भमि  के  हस्तांतरण  पर  रोक  लगाने  के

 लिये  या  तो  भंमि  के  अलाटमेंट  के  नियमों  या  काननो  में  व्यवस्था  की  गई  ये  प्रतिबंध  सभी  अलाटियों

 पर  लाग  होते  ह  ।  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  और  जानकारी  से  यह  पता  चलता  है  कि  इस

 प्रकार  को  व्यवस्था  गूजरात  और  हरियाणा  को  DISH  सभी  राज्यो  में  मौजद  हं  ।  यह  बताया  गया

 है  कि  मेवालय  और  नागालंड  में  यह  समस्या  नहीं  है  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  सभी  हस्तांतरण  राज्य

 सरकार की  अनुमति  से  किय  जाते  अप्राधिकृत  हस्तांतरणों  को  अवध  घोषित  कर  देने  की

 व्यवस्था है  ।  आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  क्रेता  को  दण्ड  देने  के  लिय  कानून  में  व्यवस्था है  |

 जोत  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  कानून  के  बार  में  23  1972  को  हुए  मुख्य

 मन्त्रियों  के  सम्मेल  त  के  पश्चात्  जारी  किए  गए  राष्ट्रीय  मार्गदशनों  के  अनुसार  भमि-हो न  कृषि  श्रमिकों

 विशंषकर  जो  अनुकुचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  सें  सबंधित  et  जोत  की  सीमा  से  फालत

 हुई  भमि  प्रदान  करने  में  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  हस्तांतरणों  पर  संजा  देने  के  सुझाव  के  बारे

 म  कोई  मागंदशन  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।
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 (Saka)

 फाम  Asma Aeey

 2548.  श्री  fedex  देसाई
 :

 क्या  कृषि
 और

 सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  फाम  मशीनीकरण  तथा  ट्रेक्टरों  के  प्रयोग  के  पक्ष  में  नहीं  और

 यदि हां लि  तो  इसबारे में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीतसिंह  :  योजना  आयोग इस  प्रकार  के  फार्म

 मशीनीकरण  के  खिलाफ  नहीं  परन्तु  यह  कम्बाईन  हारवेस्टर  की  तरह  की  मशीनरी  के  पक्ष  में  नहीं
 जिससे  काफी  श्रमिक  बे  रोजगार  हो  जाते हैं  ।  जहां  तक  ट्रेक्टरों  का  संबंध  है  यह  उनका  सीमित  तथा

 कठिन  परिस्थितियों  में  उपयोग  के  पक्ष  में  है  ।  यदि  उचित  ढंग  से  किये  गये  ताजा  अध्ययनों  के

 आधार  पर  आवश्यक  समझा  जाय
 तो  वहू  अपने  वतमान  विचारों  को  बदलने  के  लिये  तैयार  है

 योजना  आयोग  के  उक्त  विचारों  पर  सरकार  कर  रही  है  ।

 गुजरांवाला  गह ८  निर्माण  सहकारी  समिति
 को

 आबंटित  की  गयी  अतिरिकत  भूमि  का

 a  |

 2549.  चौधरी  बलवीर  सिंह  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वाप्त  मंत्री  az

 बताने की  कृपा  करेंगे कि

 गुजंरांवाला  गृह  निर्माण  सहकारी  दिल्ली  को  आबंटित  अतिरिकत  भूमि  का  क्षेत्रफल

 कितना  है  और  आबंटन  की  क्या  शर्ते  है

 समिति  के  पास  पहले  से  ही
 उपलब्ध  भूमि

 के
 क्षेत्रफल  और  ऐसे  eT

 के
 अकर  का  ब्योरा

 जिनका  अभी  विकास/आबंटन  किया  जाना  है

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  अनुमोदित  ले  अ।ऊट  प्लन  के  मु मुताबिक  अतिरिक्त  भूमि

 में  से  कांटे  गये  प्लाटों  की  Tel  और  उनके  आधार  का  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  दें  समिति  में  पंजीकृत

 सदस्यों  at  आवश्यकता  के  अनुसार  और

 क्या  आऊट  प्लान
 की

 प्रतियां  समिति  के  सदस्यों  को  उपलब्ध  करई  गई  थी  और  समिति

 ने  उनके  qara/  टिप्पणियां  मांगी  थीं  और  यदि
 तो  इस

 के  क्या  कारण  हूं
 ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पुरति  और  पुनर्वास  wail
 सिकन्दर  बख्त )

 समिति  ने

 सामान्य  शर्तो  के  आधार  पर  पट्टे  पर  49  बीघे  14  बिस्वे  अतिरिक्त  अ।बंटन  किया  गया  था  ।

 160-167  वर्ग
 गज़  के

 प्रत्येक  16  176
 वर्ग  गज  का

 1
 एक  अन्य

 250

 वर्ग  गज़  का  प्लाट  आबंटन  के  लिये  उपलब्ध है  ।  ao  बीघे और  14  fara  अतिरिक्त  का

 विकास  अभी  किया  जाना  है  ।
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  लें-अउट  के  अनुसार  अतिरिकत  भूमि  में  97.0

 प्लाट  फाटे  हूँ  ।  प्लाटों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 क्रम  स०  प्लाट का  आक।र  प्लाटों  की  संख्या

 39 125-150  वग  गज

 151-200  वर्ग  गज  6

 201-250  वग  गज  19

 251-300  वग  गज

 301-350  ar  गज

 351-375  वग  गज  31

 97

 भूमि  की  उपलब्धता  तथा  बुहत  में  निर्धारित  जन  के  घनत्व  को  ध्य।न में
 रख  कर

 प्लाटों  काटा  गया  है  ।

 सदस्यों  को  उन्हें  आवंटित  ict  के  उप-पट्टे  a  निष्पादन  करते  समय  अनुमोदित

 mime  की  प्रतियां  दे  दी  जाती  हैँ  क्योंकि  ले-आऊट  बुहत  के  उपबन्धों
 के  अनुसार

 सक्षम  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  किया  जात  समिति  &  सुझाव/टिप्पणियां  आमन्वित

 की  जातीं  ।

 छठो  योजना  के  दौरान  गुजरात  को  erexy  आवास  सहायता

 2550.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  ere  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  site  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 aa  सरक।रने  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  maa  के  विकास  के  लिए  आवश्यक

 धनराशि  के  बारे  में  गुजरात  राज्य  से  लगाया  है  ;

 क्या  पहले  भी  के  दौर।न  त  राज्य  की  अपेक्षा  की  गई  थी  और  अपनी  वास

 योजनाओं के  लिए  उसे  केन्द्र से  कम  धनरशि  प्राप्त  हुई  थी  ;

 यदि
 तो  क्या  छटी

 पंचवर्षीय
 के

 za  राज्य  की  पूर्ण  रूप  से  क्षतिपुति  की

 जा  रही है  ;

 यदि  तो  प्रारम्भ की  जाने  वाली  योजनाओं  का  बूयौरा कया  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  कितनी  योजनाओं  में  सहयता  देगी  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मन्त्रों  faagrez  सरकार

 ने  राज्य  सरकारों  को  छटी  पंचवर्षीय  के  लिए  अपने  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  अभी  तक

 नहीं  कहा
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 Troy  tre से  राज्य  को  केन्द्रीय  सहा  Ad  कत  अनुदानोंਂ  तथा  के  रूप

 में  दी  गई  थी  और  यह  राज्य  सरकारों पर  छोड़  दिया  गया  था  कि  विभिन्  क्षेत्रों  के  लिए  प्राथमिकताएं
 वें

 स्वयं  निर्धा  रित  यह  इस  समय  बत।ना  मुश्किल हैं  कि  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  कितनी  योजनाओं

 को  सहायता  जाएगी  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  न्यू  मोतीनगर  के  स्लम  प्रगहों  की  मरम्मत

 2551.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बठाने  की  कृपा  RUT  कि  :

 क्या  गन्दी  बस्तियों  में  रहने
 वा

 ले  व्यक्तियों  को  1976  में  दिल्ली  विकास  प्रा  धिक  रण
 ने

 न्यू  मोतीनगर  में  अनेक  स्लम  प्रगृह  आबंटित  किये थे  ;

 क्या  अबंदित
 क्वार्टरों

 में  आवश्यक  मरम्मत  कराने  के  लिए  आबंटितयों  ने  अनेक

 अभ्यावेदन  दिये  थे  ;  और

 यदि  तो  अभ्यावंदनों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जानी  है  और  सरम्मत

 कब  तक  पुरी  हो  जायेगी ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 (a)  टि
 ० आ अ  |

 भवनों  की  सामूहिक  सेवाओं  तथा  सम्मिलित  भागों  की  मरम्मतਂ  पहले  ही  करदी  गई

 तता
 सिचाई  के  पानी  की  दरों  में  अतम  eect

 2552.  AY  बसन्त  साठे  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  प्रमुख  फसलों  के  लिये  किसानों  को  दिये  जाने  वाले  सिंचाई  के

 पानी  की  दरों  में  बहुत  अधिक  aTaAlaAat gz;

 यदि  तो  सिंचित  महत्वपूर्ण  फसलों के  लिए
 तथा  फसलवार  किसानों

 से  वसुल  की  जाने  व।ली  पानी  की  दरों  का  ब्यौरा  क्य  है  |

 कृषि  उन्नत  उत्तरों  ज्यों  में वसुल की की  जाने
 व।ली  सिंचाई  दरें बहुत

 कम
 हैं

 जबकि

 देश के  पश्चिमी  तथा  दक्षिणी  राज्यों  में  ये  बहुत  अधिक  हैं  ;
 और

 यदि  तो  लघु  तथा  सीमन्त  किसानों  के  हितों  को  बढ़ने  की|  व्यवस्था  करने  तथा  पानी |

 को  बढती  हुई  अ।वश्यकताओं  का  प्रभावी  ढंग  से  नियन्त्रण
 में

 रखने
 के

 लिये  सिचाई  की  दरों  के

 राष्ट्रीयकरण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  ज  रही  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  (att  सुरजीत  fag  :  हां  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  प्रमुख  फसलों  के  लिये  जल-प्र,वाह  सिंचाई  के  अंतरगत  पानी  की  दरों

 ssa  उपाबंध  में  दिया  गया है  |  में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  3/77,

 66



 लिखित  उत्तर 14  1899  (3%)
 बाया

 और  :  सिंचाई  op  राज्य  विषय  है  और  सिंचाई  के  लिए  दिए  जाने  वाले  पानी

 की  दरें  राज्य  सरकारों  दूव। र  निर्धारित  की  जाती है
 ।

 ये  एक  राज्य से  दूसरे  र।ज्य
 में

 भिन्न  हैं  और

 कुछ  मामलों  में  तो  एक  ही  र।ज्य  में  एक  परियोजना  से  दूसरी  परियोजना
 से  भिन्न  हैँ  इस  समय

 ली
 जा

 रहीं
 पानी  की

 दरें  कुल  कांयं-प्रचालन  एवं  ब्य।ज  प्रभारों
 को

 पुरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 जल  दरों  में  वृद्धि  तथा  युक्तिसंगत  बन।ने  के  प्रश्न पर  बहुत  से  सम्मेलनों एवं  बैठकों  में  विचार

 किया  जा  चुका  है  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  सामाजिक-आधिक  उद्देश्यों

 को  दृष्टि  में  रखते हुए  सम।न जल  दरों  के  ढांचे की  तैय।र  करने  के
 लिए  अं्ताविभागीय  जल-दर  पुनरीक्षण

 की  स्थापना  की  जाए  |

 आन्ध्र  प्रदेश  म॑  दूसरा  क़न्द्रीय  विश्वविद्यालय

 2553.  श्री  जी०  Gao  रेडडी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  आंन्घ्न  प्रदेश  में  एक  अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करन  का  कोई  प्रस्ताव

 (@)  यदि  at  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री
 डा०  प्रताप  चन्द्र  :  नहों  |

 प्रश्न  नहीं  उठत  |

 विदेशों  मे  भारतीय  aztafa

 2554.  श्री  बालासाहिब  fag  पाटिल  :  क्य  fret,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  विश्वविद्यालय के  महत्व  पूर्ण  देशों में  भारतीय  संस्कृति  की  क्या

 नियति है  ?

 भारत  सरकार समाज  कल्याण  आर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप

 fazai  में  भारतोय  संस्कृति  को  प्रस्तत  करने  तथा  विदेशी  सरकारों  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्धों

 की  प्रौन्नती  से  सम्बन्धित  है  ।  यह  विभिन्न  क्षेत्रों  के  ख्याती  प्राप्त  भारतीयों  को  भेजती  है  तथा

 भारतीय  aerray  a  रुचि  रखने  बाल  विख्यात  विदेशियों  को  भारत  आने  हत  आमन्त्रित  करती

 अश  है  कि  इस  के  मध्यम  से  विदेशों  में  भारतीय  संस्कृति  की  बेहतर  |होगी  ।

 fers  Frat  गह  निर्माण  समितियों  क  ल  आऊट  carat  का

 अनमोदन  करन  स  अनावश्यक  बिलम्ब

 2555.  श्रो  कंबर  लाल  tea  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पति  और  पनवा  मंत्री

 यह  बतान  की  कृपा  करग  कि

 दिल्ली  की  ऐसी  गह  निर्माण  समितियों  a  कल  संख्या  कितनी  जिन्हें  भूमी  आबंटित

 की  गई  हैਂ  और  ऐसी  समितियों  की  संख्या  कितनी  जिन्हें  भूमि  का  waste  fear  गया  है

 और  किस  किस  तारीख  को  आबंटन  एवं  दखल  दिया  गया

 कितने  मामलों  में  इन  समितियों  के  ले  आऊट  का  अनमोदन  कर  दिया  है

 उनके  ले  आऊट  प्ल।न  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  किस  तारीख  को  प्रस्तुत  किये  गये
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 यह  सच  है  कि  कुछ  Haat  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण ले  अ।ऊट  प्ल।न  और  विकास

 योजना  क  अनुमोदन  करन  स  एक  वष  से  भी  अधिक  समय  लग।ता  और

 )
 यदि

 तो  इसके  क्या  का  रण  हूँ  और  सभी
 सहकारी

 समितियों  को  शीघ्र
 से  fie  भूमी

 आबंटित  करने  और  उनके  ले
 आऊट

 को  अनुमोदन  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 है

 ?

 निर्माण  और  तथा  पुरति  अंतर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 हक द काजू  के  उत्पादन  के  लिय  we

 97}
 कुमारी  अनन्तन  क्या  ola  और  fa इव  नक

 चार्ट te 2556.  मंत्री यह  बत।ने की  करेंगे  fe

 (# )  क्या  काजू  के  उत्प।दत  के  लिए केन्द्रीय  और  राज्य ज्य  सरकर  द्वारा  कोई  प्रोत्साहन  दिया

 जाता  है
 ;

 यदि  तो  वर्ष  1975-76  और  1976-77 के  लिए  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 और

 यदि  विश्व  संस्थाओं  से  इसके  उत्पादन  के  लिए  कोई  अधिक  सहायता  प्राप्त  की  गई  है

 तो  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  और  मंत्री  सुरजीत  fag  भारत  सरकार  काजू  उगाने

 वाले  प्रमख  tsar  में चलाई गई  विभिन्न  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजन।ओं  के  जरिये  काजू  उत्पादन  को

 प्रोत्स्साहन  दे  रही  है  ।

 awh  8)  प्लग  पथਂ राज्य  सरयारों  द्वारा  दिये  गये  प्रोत्साहनों  के  संबंध  राज्यों  स  Seber  नल faa  की  जा  रही

 है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योज  ताओं  के  अन्तर्गत  दिये  गये  प्रोत्साहनों  पा  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया है

 (1)  उत्पादकों  क  फलोद्यानों  सें  प्रदश न  भ  खण्डों को आयोजित  करना  :  इस  योजना  प

 ug  है  फि  उन्नत  फार्म तकनीकों  उसी  प्लाट  में  खाद  डालने  और  वनस्पति  रक्षण  को

 अपनाने का  प्रभाव का  प्रदशन  किया  जाये  |  वष॑  1975-76  के  दौरान 0  VENA  प्रति  भूखंड

 बढ़ाकर को रजਂ  सहयता के  रुप  में  300  रु०  की  राशि  दी  गई  जिसमें  1976-77 के

 500  रु०  कर  दिया  गया  था

 (2)  उत्पादनक्षम  प्रवार  दूबारा  काज़ू  का  सुधार :  इस  योजना  का  उद्देश्य  ी सीट  पं

 मुकुलन  अयव
 शल्कल  फलम

 या  TTA
 कलम  वारो  उत्पादनक्षम  प्रसार  की  तकनीकों  को  अपनाकर

 हाल  ही  में  लगाए  गये  काजू  के  उन  बाग।नों  का  सुधार  जिनमें  कम  उत्पादनशील  पौधों  का

 रोपण  गया  ताकि  उन्हें  अधिक  उत्पादनशील  वृक्षों  में  परिवर्तित  किया
 जा
 सके

 ।
 श्रमिक

 औजार  और  उपकरणों  की  स्टाफ  और  अनुघर  सुविधाओं
 aaa  व्यय  भारत  सरकार

 वहन  किया  जाता है  |
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 (3)  संवर्धक  उद्यानों  की  TTQAT  :  इस  योजना  मुख्य  उद्देश्य  देश  के  अनुसंधान  केन्द्र  में  विक

 oF 3%  किस्म  के  बोजों  से  क्लोनल  और  निजी  फलोदयानों  में  बढीया  किस्म  के  अधिक

 उत्पादनशील  वृक्षों  का  लगाना  जिससे  वे  भविष्य  प्रसाद  सामग्री  के  लिए  बृहत  स्तर  पर  एककों

 के  रुप  में  कार्य  कर  सकें  ।  स्टाफ  सहित  फलोद्यानों  को  लगाने  उत्पादन  क्षम  औजारों

 वनस्पति  रक्षण  और  उपस्करों  की  लागत  संबंधी  पूर्ण  feeds  सहायता  फलोद्यानों

 को  लगाने  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  |

 (4)  चोथी  योजना  क़  दौरान  4000  हेक्टार  में  पौद  रोपण  किए  गए  काज़ू  का  रख

 इस  योजन  के  चौथी  योजना  के  दौर।न  विभागीय  क्षेत्रों  में  4000  हू  कटार  क्षेत्र  में  पौद-रोपण

 फिए  गए  काजू  की  पांचवी  योजना  में  रख-रखाव  करने  की  व्यवस्था  है  ।  राज्यों  को  ay  वर्ष  के  अवधि

 के  लिए  900  Botta  हक्टार  के  हिसाब  से  facia  सहायता  जाती  है  जिसे  1976-77  में

 चार  ae  के लिए  1480  रु०  तक  बढ़ा  दिया  गया  था

 (5)  और  गेर  frataia  क्षेत्रों  में  काजू  का  साहाय्य  पौद  रोपण  :  6  वर्ष  की  अवधि

 के  दौर।न  विभागीय  क्षेत्रों  के  अं  तर्गत  60000  हैक्ट।र  क्षेत्र  और  गेर-विभागीय  क्षेत्रों  के  अंतत  85000

 हूँ  कटार  क्षेत्र  ने  की  दृष्टि  से  यह  वर्ष  1976-77  में  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  इस  योजन के

 विभागीय  पौद-रोपण  के  लिए  500  रू०  प्रति  ए ञ कटार  की  दर  से  और  गैर-विभागीय

 रोपण के  लिए  300  रु०  प्रति  की  दर  से  दी  जाती  है  ।  यह  धनर।शि  दो  ag  की

 अवधि  मे  दी  जाती  है  ।

 यजन
 र

 (6)  आंध्र  प्रदेश  में  अभिजात  काज के  बीजों  का  संग्रह और  चितरण  :  इस  |: 11  उद्देश्य

 नेलौर  जिले  में  आंध्र  प्रदेश  वन  विभाग  50  हक्ट।र  क्षेत्र  में  रोपित  अधिक  उत्प।दन  शील  वृक्षों  की

 ज्ञात  तथा  परीक्षित  किस्मों  से  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  का  संग्रह  है  ।  भारत  सरकार  द्वार  जो

 वित्तीय  दी  जाती  उसमें  बागानों  की  क्रमबद्ध  खेती  करने  और  रख-रखाव  क  द्र  व्यय

 शामिल  है  ।

 उपर्वुक्त  के  लिए  1975-76  और  1976-77  के
 दौरात  काजू  उगाने  वालें

 विभि त्न  राज्यों
 को

 दी
 गई  केन्द्रीय  सहायता  नीत्वे दे  fea  है  :

 स्वीकृत  राशि

 राज्य  a a

 1975-76  1976-77
 नल

 1  केरल  597  25  442

 2.  कर्नाटक  क  087  12  587

 3.  आँध्र  प्रदेश  027  7  671

 4  तमिलनाडू  687  18  648

 5  .  उड़ीसा  867  27  522

 6  .  महाराष्ट्र  237  11  322

 7  .  पश्चिम  बंगाल  450  0  272

 ,  गोवा  200  6  232
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 वर्ष  1977-78 से  विश्व  बैक  की  सहायत  से  एफ  केरल  कृषि  विकास  न  मकਂ  परियोजना

 के  लिए  शरु की  गई  जिसका  परिव्यय  91.0  90  करोड़  Bo  होग  ।  इस  परियोजना  के

 विश्व  बेक  2280  हू  र  क्षेत्र  में  जकीय  काजू  के  पगने  को  लग।ने  और  केरल  राज्य
 के  mate  जिले  में  1470  हक्टार  क्षेत्रों  नये  पौद-रोपन  के  लिए  10.0  लाख  डालर

 90  लाख रु०  )  क  ऋण  दे  रहा  है  |

 Suicide  by  a  Jumior  Stenographer  of  DDA

 2557.  Shri  Ram  Vilas  Paswam:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Shri  Kamal  Kant  Chadda,  a  junior  steno-

 grapher,  of  the  Delhi  Development  Authority  committed  suicide  by  leaping
 from  the  seventeenth  floor  of  the  Vikas  Minar  on  the  18th  May,  1977

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Shri  Kamal  Kant  Chadda  committed

 suicide  because  of  the  harassment  by  the  bureaucracy  ;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 Shri  Kamal  Kant  Chadda

 had  itted Sikander  Bakht) :  (a)  Yes,  Sir.
 Suicide  on  19-5-  1977  (and  not  on  18-5-1977).

 Services (b)  &  (c)  It  transpires
 that  Shri  Kamal  Kant  Chadda  felt  so.

 were of  Shri  P.  L.  Madan,  against  whom  Shri  Chadda  had  grievance,
 terminated

 सोवियत  ig  ऋण  की  वापसी  क  लिय  बातचीत

 2558.  श्री  यादवन्द्र  दत्त  ग

 WEA  | |

 थ्री  लालजी  भाई  1  जषि  और  faats  मंत्री  यहं  बताने

 श्री  ATAITTT  सिन्धिया
 |

 att  विजय  कुमार  मल्होत्रा  J

 की  करेंगे  कि

 a  14  गम के  अध्यक्ष की  अध्यक्षता सोवियत गेहूं  ऋण
 की  व।पसी

 दे  लिये

 में  सोवियत रुस  को  गये  दल  ने  सोवियत  र  के  साथ  anata |  और  यदि  तो  उक्त

 समझौते  की  शर्ते  क्या  हूँ  ;

 भारत  फ़िन  शर्तों पर  गेहूं  ऋण  को  व।पस  करने
 को  सहमत  हुई  है  ;

 औ

 ऋण  के  गहूं की  मात्रा से  कितनी  अधिक  मात्रा में  गहूं  इस
 आधार

 पर  व  पस
 लिया  रहा

 है  कि  भारतीय गेहूं  में  प्रोटीन  क  मात्रा कम  है  और  गेहूं
 की

 किस्म
 भी

 है
 ?

 aly  और  Faaté  मे  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  (F  और

 1977  में  नई  दिल्ली
 में  हुई

 चर्चा के  बाद  दो
 दल-एक

 भारत  सरकार  की  स ेed  दूसरा

 भारतीय  aren  निगम  की  ओर  से-सितम्बर  1977  में  मास्को  गए  थे  ।  ये  दल  1973-1974  ें

 प्राप्त  उधार  गेहूं  की  व/पसी  के  बर ेमें
 सोवियत  रुस  के  सथ

 गेहूं
 की  व।पसी  संबंधी  शर्तों  पर  आगें

 बातचीत  करने और  उन्हें  रूप  देने  के  लिए  गए  थे  ।
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 इस  बातचीत  के  भारत  सरकार  और  सोवियत  रुस  के  बीच  28  1977

 को  एक  करार  हुअ  था  ।  करार में  14.  98  लख  मीटरी  टन  गेहूं  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  जह

 तक  मित्रभार  के  आधार  पर  वापस  करने  की
 शर्ते

 थी  जिसका  जहाज़ों पर  लदान  1978

 तक  पूरा  होना  है  |  इस  करार के  आर्टीकल  4  के  अनुसरण  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अध्यक्ष  और  मास्को

 के  *एक्सपोटखलबਂ  के  बीच  28  1977  को  एक  ठेके  पर  हस्ताक्षर  हुए  जिसमें  करार  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  Te  की  लदान  और  अन्य  विस्तृत  प्रबन्ध  करने  की  व्यवस्था  थी  |

 7.76  लाख  मीटरी  टन  सोवियत गेहूं  में  यू  ०एस०  ह।डं न॑  ०  2,  रेड  विन्टर  व्हीट  के

 3.97  लाख
 मीटरी  टन  wee frat |  गेहूं और  2.98

 लाख  मीटरी  की

 जोकि  कुल  14.  71.0  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  बनती  है  जोकि  करार  के  हस्त।क्षर  तारीख
 को

 सोवियत

 रुस  कों  वापस
 करने  के  लिए  शेष  मात्रा  बेठती

 इस  मात्रा  के  प्रति 7.50  लख  मीटरी  ठन  आस्टू  लिया

 की  पानक  सफेद  3.50  लाख  मीटरी टन टन  यू०एस० नं०
 2

 हा  विन्टर
 1.  40  नाख

 मीटरी टन  ToURc  त०  2  वेस्टनं वाइट  और  58  लाख  मीटरी टन  भारतीय  गेहूं  जोंकि

 कुल  1498  लाख  मीटरों  टन  बनती  वापस  करने  का  निश्चय  किया  गया है  |

 1973  में  भारतीय  खाद्य  निगम  और  एक्सपोर्ट  खलेब  के  बीच  हुए  ठेके  के  क्योंकि  सोवियत

 रूस के  लिए  भारतीय खाद्य  निगम  द्वारा  गेहूं  का  जहाज़ों पर  लदन  यह  गेहूं  सोवियतਂ  रुस

 से  प्राप्त  tg  at  किस्म  के  तुल्य  या  बेहतर  होनीਂ  इसलिए  सोवियत  रुस  से  प्राप्त गेहूं  और

 तीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  we  के  बीच  किस्म  संबंधी  अन्तर  पर  विचार

 करते  हुए  भारत  ALHIT Fi र  ने  लगभग  28,000  मीटरी  टन  गेहू  की  अधिक  माता  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 कोसी  और  गण्डक  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता

 2559.  श्रो  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :  क्या  कृषि  और  लिचाई  मन्त्री  यह  ने  की  करेंगे कि  :

 क्या  यहਂ  सच  है  कि  कौसी  और  गण्डक  परियोजनाओं  के  लिए  कुवैती  अ।धिक  विकास  निधि

 से  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्य  हैं  ;

 क्या  कुवती  अधिक  विकास  निधि  ने  भारत  की  ae  प्रजनन  और  कृषि  परियोजनाओं  को

 स्थापना  में  रूचि  दिखाई है  ;  और

 यदी  तो  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  ऐसी  परियोजनाओं के  faareaer

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 कृषि  और  मंत्री  सुरजीत  feg  :  से से  कोसी  और  गण्डक

 जिद परियोजनाओं  को  अरब  आर्थिक  विकास  सम्बन्धी  कुवैत  निधि  में  से  किसी  धनराशी  की  मंजूरी नह

 दी  गई  है
 ।

 केन्द्रीय  उद्योग  मंत्री  ने  HFTTT  1977  की
 अपनी  कुवेत  यात्रा  के

 न  कुवेत  गाद

 और  उद्योग  मंत्री  से  ब।तचीत  की  थी  उक्त  विचार-विमर्श  में  कुवत  के  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  ने

 कोसीਂ  बाढ़  नियंत्रण-एवं-सिचाई  और  भेड़पालन  एवं  फल  उगाने  के  संयुक्त  उद्यमों  में

 रुचि  प्रकट  की  थी  ५ कुवत  के  प्राधिकारियों  ने  था  कि  वे  हमारे  जदूत  की  माफत  एक

 नोठ भेजेंगे  जिसमें  यह  som  कि  विधार  विमर्श के  दौरान  औद्योगिक  और  आधिक  सहक।रि
 को  बढ़ाने के  लिए  कौन

 से  महत्वपुण  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए  थे  त।कि  दोनों  पक्षों  अनुगामी  कारब  ही

 की  जा
 सके

 |  सरका र  मामले  की  जांच कर  रही  है
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 सिक्किम  a  A कर्ट
 ले  च् ६? ६

 2560.  शो  के०  बी०  चेतरी  :  कया  समाज  कल्याण
 और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सिक्कीम  में  एफ  भी  पूर्ण  विकसित  कालेज  नहीं  और

 यदि  तोक्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  और  )  सिक्किम

 सरकार
 दी  गई  सुचना  के  अनुसार  1976  में  गंगटोक  में  एक  feat  कालेज  स्थापित  किया  गया

 1976-77  के  दौरान  यह  कालेज  सायंकालीन  कक्षाएं  रहा  था  ।  चालू  शैक्षिक  वर्ष के

 दौर।न  कालेज  में  निय  मित  दैनिक  पाठयक्रम  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  |

 Supply  of  Foodgrains  to  Employees  of  State  Farms  Corporation

 2561.  Shri  Birendra  Prasad:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  lriga-
 tion  be  pleased  to  state  whether  employees  of  the  State  Farms  Corporation
 were  supplied  foodgrains  at  a  price  10  per  cent  less  than  the  market  price
 and  whether

 they
 are  still  being  supplied  foodgrains  at  the  same  rate  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala) :
 At  present,  wheat  and  other  cereals  are  being  supplied  to  the  employees
 of  various  Farms  of  the  State  Farms  Corporation  of  India  at  the  following
 80८5;

 (i)  Fair  average  quality  wheat V¥  11  (1  Issue  price  of  FCI  viz.  Rs.  125/-

 per  quintal.

 (ii)  Cut-grain
 wheat
 Woe  Procurement  pric:  of  FCI  viz.

 Rs.  110/-  per  quintal.

 als थन  10%  less  than  the  prevailing (iii)  Other  cere
 market  rate.

 ao  लियों सव  नवे  के  कटाव  से  प्रभ'वित  हुई  जमीन
 जम्मू  और  काश्मीर

 2562.  sq)  बलदेव  जिह  जतरो  या  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  में  नदियों  के  कटाव  से  कुल  fat  भूमि

 gafaa  हुई  ।

 मंत्रालय  का  इस  दिशा में  शी  घ्न  क्या  कांयं  वाही  करने  का
 विचार

 इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  की  दीघं  कालीन  नीति  कया  है  ;

 (@)  क्या  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में  तहसील  जम्मू  में  तबीयां  नामक  बीस  गांव  और  अखनूर

 तहसील  में  पर्ग वाल  क्षेत्र  तबी  नदी  और  इसकी  सहायक  नदियों  और  चीनाव  नदी  के  कारण

 खतरे में

 कृषि  और  लिचाई  मंत्री  सुरजीत  faa  :  और  जम्मू और  कश्मीर

 fe a  mr  ये  or  or  ay  Fa  oo  ren  रकार  ये  लोदी  frais  or
 में  पिछले  तीन  वरों  में  न्यू  4ta  १८.  *  Usd  सरना  र  स  नद  द े दे  है  प्त  नहीं  हुई  है
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 )  और  नदी-कटाव-रोधी  निर्माण  काय  बाढ़  सेक्टर  का  भाग  होते  जो  राज्य

 विषय  हर  बाढ़  नियंत्रण  उपायों के  , जिनमें  नदी-कटा  TUE  निर्माण  कायें  भी  शामिल  प्र

 उन्हें  तयार  करने  और  उनक  फ्रियान
 वयन  की

 जिम्मेदारी
 राज्य  सरकारों  की  लेकिन

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  इस  सेक्टर  से  सम्बन्धित  तकनीक  मामलों  पर

 सहायता  प्रदान  करती

 जम्मू  और  काश्मीर में  नदी-कटाव  की  समस्या  के  बारे में  केद्र  सरकार  को  राज्य  सरकार  से  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  अधिका  रियों  दवारा  तंयार  किए  गए  जाली  मंजरी  आदेश

 2563.  att  ज्योतिमंय बसु :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  म  कुछ  अधिकारियों  ने  एक  बड़ी  राशि  का  जाली  म॑  री
 आदेश  तेयार  एक  जाली TH  तयार

 क्या  परन्तु वे  इसको  भुनाने  की  कोशिश  करते  समय

 एक
 राष्ट्रीयकृत  बे

 बैंक  के  अधिका  रियों  द्वारा  पकड़े  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  तथा  उस  पर  कण  काय  वाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :
 तथा

 प्रश्न

 में  तथाकथित  घटना  का ब्यौरा
 नहीं

 दिया  गया  है  ।  सम्भवतया  यहां  उस  मामले  का  उल्लेख  किया

 गया  जोकि  1975  में  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  म  हुआ  जिसकी  स्थिति  नीच  दी

 गई  है

 तथाकथित  स्टेशनरी  को  छपवाने
 के  लिए

 27,745  रु०
 की

 धनराशि  का  भुगतान  करने हेतु  एक

 नकली  मंजूरी  आदेश
 के

 आधार
 निगम

 ने
 तथाकथित  मुद्रक के  पक्ष  में  10-6-75  को  एक  चक  जारी

 किया  संबंधित  पार्टी  द्वारा  चेक  को  भुना  संकने  के  ge  ही  बंक  से  भारी  धनराशि  होने  की  दृष्टि
 से  निगम  से  चेक  प्रामाणिकता  के  बारे  में  पूछ-ताछ  की  और  संबंधित  पार्टी  ने  बैंक  में  केवल

 दिन  पूर्व  ही  खाता  खोला  था  ।  तब  यह  पाया  गया  कि  ag  दावा  नकली  था  और चेक  के  भगतान  को

 रोक  दिया  गया  इस  संबंध  में  पुलिस
 में

 प्रथम  सूचना  रिपो  दायर  कर  दी  जिन्होंने  निगम

 को  सूचित  किया  है  कि  जांच  अधिकारी  ने  इस  संबंध  म॑  इस  कारण  कि  इस  मामले  का  पता  नहीं  चल

 अन्तिम  फाम  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 निगम  ने  संबंधित  अधिकारियो ंके  विरुद्ध  विभागीय  अनुशासनिक  कार्य  वाही  शुरू  की  ।  प्रबंध
 को  जांच  अधिकारी  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और

 उसके
 निष्कर्षों  की  दृष्टि में  उपयुक्त  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ।

 इस  बात
 को  में

 में  रखते  हुए  कि  भविष्य  में  ए  से  कोई  मामले  न  होने  निगम  ने  उपर्युक्त
 प्रशासनिक  उपाय  किए हैँ

 और
 कांयं  विधि  में  सुधार  किया  गया  है  ताकि  इस  प्रकार  की  घटनाएं  फिर

 न  होने  पाएं  |

 क्षत्रीय  इंजीनिर्यारिंग  कालजों  क  लिए  समिति

 2564.  श्री  रोबिन  सेन  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa ;

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार ने  क्षेत्रीय  इंजीनियारिग  कालेजों के  प्रशासन  के  काय
 का  पुर्नावलोकन  करने  के  लिए  जय  कृष्ण  समिति  गठित  की  थी  ;  और
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 यदि  उपरोक्त  समिति
 ने

 असंगतियां  आदि  दूर  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए
 और

 ?
 यदि  तो  सरकार  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  किन  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (ST  ०प्रवाप  चन्द्र  :  से  उच्च

 और  स्तर  को  अखिल  भारतीपर  संस्थाओं  के  रूप  में  का्यफरण  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  केन्द्रीय  और  रा  ज्य

 संसाधनों  से  वितफोषण  को  पद्धति  सहित  इन  कालेजों  के  भावी  गठत  के  सम्बन्ध  में  लिकारिशे  करने  के

 लिए  aqqzt,  1972 में  रुड़की  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  डा०  जय  कृष्ण की की  अध्यक्षता में  एक  समिति

 का  गठते  क्षेत्रीय  इंजोनियरी  कालेजों  के  काय  क  रण  के  पुनरीक्षण हेतु किया  गया  art

 2.  इत  समिति ने
 1974

 में
 अपती  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  इसकी  मुख्य '

 निम्नलिखित  है

 (i)  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  इन  इंजीनिपरी  कालेजों  के  लिए  एक  एसी  परिषद  की

 स्थापना  की  जानी  चाहिए  जितके  पास  डिग्रीयां  प्रदान  करने  और  अनुदानो ंके  संवितरण

 के  अधिकार  हों  ;

 (
 \
 ys 1  i)  अलग-अलग  कालेजों  के  स्वायत्त  शासक  ः बोड़  होने  चाहिए  ;

 (iii)  से  इन  कालेजों  का  वित्रपोषण  होना  संतोष  जनक  नहीं  और  इन  कालेजों

 केलिए  भावी  वित्तीय  जिम्मेदारी  ए पुणत  sess  संसाधन  से  होनी

 3.  पुनरीक्षण  समिति  को  सिफारिशों  पर  अखिल  भारतीय  तकती की  शिक्षा  परिषद  ने  17

 1974 को  हुई  ATA. FT ब  ठक  में  विचार  किया  परिषद ने  सिफारिश  की कि  नीति सं  बंधी

 मामलो ंमें  goad  देने  और  इन  कालेजों  हेतु  मागं  दर्शी  रुपरेखाएं  निर्धारित  करने  के  लिए  इन  इं

 नियरी  कालेजों  के  लिए  संविधिक  परिषद्  के  स्थान  पर  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  जाना

 केन्द्रीय  सरकार  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  के  लिए  शासी  मंडल  के  गठन  में

 संशोधन  होता  और  दाखिलों  और  भर्ती  दोंनो  की  नीतियों  से  संबंधित  इन  कालेजों  के

 वर्तमान  स्वरूप  को  बनाए  रखा  जाना  बाद  अखिल  भारतीय  तकती  की  शिक्षा  प  frqery

 21  1976  को  हुई  अपनी  बैठक  में  सलाहकार  समिति  का  विधान  निर्धारित  feat

 4.  तदनुसार  इन  कालेजों  की  सलाहकार  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  इन  कालेजों  के

 शासक  बोड़  के  गठन में  भी  संशोधन  कर  दिया  गया  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  लिपा  है  कि  इन

 कालेजों के  वित्त  पोषण  की  वर्तमान  पद्धति  सन्  1974-75  से  अगले  पांच  वर्षों  की  अवधि  तक॑  जारी

 चाहिए  ।

 litigation  Schemes  For  Ladakh

 12565.  Shrimati  Parvati  Devi  e e  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 ‘Irriggtion  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  irrigation  schemes  under  consideration  for  Ladakh  at

 present  ;

 (b)  the  names  of  the  irrigation  schemes  recommended  by  the  State  Gov-
 -ernment  for  approval  of  the  Central  Government;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  to  these  schemes  ?
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 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  :

 (a)  to  (c)  According  to  the  information  furnished  by  J.&K.  State  Gov-

 ernment  the  following  irrigation  schemes  have  so  far  been  taken  up  for

 Ladakh:

 A.—Schemes  continuing  from  IV  Five  Year  Plan

 1  High  Level  Mercellang  (originally
 Stakna wWlaKhiicd  Irrigation  Project).

 2  Kharbathang  Canal.

 3  Abhichannothang  Canal.

 4  Upshi  Canal.

 5  Garjarthang  Canal.

 6  Khumbathang  Canal.

 B.—New  Schemes  taken  up  during  1977-78

 7  Sasoma  Irrigation  Scheme.

 8  Irrigation  Canal  for  Hanley.

 Irrigation  Scheme  for  development  of  pastures  in  Chongthang.

 10  Irrigation  Canal  at  Bodth  Karboo.

 11  Canal  at  Dehtang.

 12  Chek  Dam  at  Tomail.

 13  Chek  Dam  at  Brokdog.

 14  Remodelling  for  Stakna  Khul.

 15  Irrigation  Scheme  at  Lathoo.

 Of  these,  the  first  two  schemes  namely,  Stakna  Irrigation  Project  and

 Kharbathang  Irrigation  Schemes,  being  medium  irrigation  schemes,  were  sent

 to  the  Central  Government  for  approval  as  required  under  the  approved
 No  other  irri- procedure  and  both  were  forced  to  be  technically  acceptable.

 gation  scheme  has  been  recommended  by  the  State  Government  for  approval
 of  the  Central  Government.

 Sukhi  River  Inigation  Scheme  im  Gujarat

 _  $2566.  Shri  Amarsinh  V.  Rathawa  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 ion

 be  pleased  to  state  the  time  by  which  Sukhi  river  irrigation  scheme
 in  Vadodhara  district  in  Gujarat  will  be  completed  and  the  acreage  of  land
 to  be  irfigated  under  this  scheme ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 Sukhi  Irrigation  Project  has  been  approved  by  the  Planning  Commis-
 sion  in  February,  1977.  The  preliminary  works  have  been  started,  and  the

 project  is  expected  to  be  substantially  completed  during  the  next  Five  Year
 Plan  subject  to  the  availability  of  adequate  funds.  The  project,  on  comple-
 tion,  will  provide  annual  irrigation  to  an-  area  of  21,246  hectares.

 75



 Written  Answers  Agrahayana  14,  1899  (S:ka

 पुरूषों  को  तुलना  में  महिलाओं  का  अनुपात

 2567.  श्री  TAAL  वशिष्ट  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंग  fa

 कय  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  सामाजिक  अनुसंधान  परिषदके  हाल  ही  के  प्रतिवेदन  की

 और  आ  कष्ट  किया  गया  है  जिसमें  बताया  गण  है  कि  स्वाधीनता  के  वर्षों में  पुरुषों की  तुलना  मे  महिलाओं

 के  अनुपात  में  न  केवल  जनसंछया-वार  अपितु  कार्य-शक्ति  में  भी  कमी  हो  गई  है  ;  और

 तो  उस  पर  यदि  कोई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार

 तो  बह  क्या

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  राज्य  मंत्री  देवी  :  (& )

 att

 यह  रिपोटे  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  तथा  सम्बंधित  केन्द्री ७  मंत्रालयों  को

 भज  गई  है  ताकि  अपनी-अपनी  योजना  तयार  करते  समय  वें  सुझावों  का  उचित  उपयोगकर लें  ।

 Development  of  Hindi  and  Sanskrit  in  Universities

 +2568.  Shrt  Daya  Ram  Shakya
 e  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Hindi  and  Sanskrit  are  not  developing  in  the  Universities

 as  compared  to  other  languages,  if  so,  the  reasons  therefor ;

 (b)  whether  Hindi  and  Sanskrit  will  be  developed  through  the  medium
 of  other  languages,  particularly  English  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  programme,  if  any,  started  by  the  Govern-

 ment  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Mini  of  Education,  Social  Welfare  and

 Culture  (Smt.  Renuka  Devi  Barkataki):  (a),  (b)  and  (c)  No  comparative  study
 about  the  development  of  different  languages  in  Universities  has  been  carried

 out.  Regarding  development  of  Hindi  and  Sanskrit  through  the  medium  of

 English,  Government  have  correspondence  courses  through  Central  Hindi

 Directorate  and  Rashtriya  Sanskrit  Sansthan,  respectively.  In  case  of  Hindi,

 Tamil  has  also  been  adopted  as  a  medium  and  it  is  proposed  to  add  other

 languages  gradually.

 केन्द्रीय  लॉक  निर्माण
 विभाग

 के  दक्षिण  पश्चिमी  क्षेत्र  में  सामान्य  भविष्य  निधि  के  लेखों  का

 सम्भाला  जाना

 2569.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम  :  क्या  आवास  तथा  पति  और  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दक्षिण-पश्चिमी  क्षेत्र  में  साभान्य  भविष्य  निधि  के

 लेखे  सही  रूप  में  नहीं  संभाले  जा  रहे  हैँ  और  इसके  कारण  कमंचारियों  में  काफी  असंतोष  व्याप्त  है  ;

 विलप्त  हुए  f dikes fecy’  को  ठीक  करने  के  लिये  सरका र  कोई  तारीखें  निश्चित  वयों  नहीं  करती

 तथा  इन  निश्चित  तारीखों  तक  वह  काय  पुरा  करने  में  कर्मचारियों  से  यदि  कोई  भूल  होती  है  तो  उन्हें

 इसके  लिये  उत्तरदायी  क्यों  नहीं  ठहराती  ;
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 gat  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सरकारी  कमंचारियों  कों  quer  से  यह  विश्वास

 दिलाना  असम्भव है  कि  उनके  खाते  बिना  किसी  तरू टि के सही के  सही  ढंग से  रखे जा  रहे हे  ;  और

 यदिहां,तोइस  सम्बन्ध  में  क्या  काय॑वाहीं  करने  का  विचार

 निर्माण  और  आवास तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  )  ,  (@),  तथा
 c

 वग  *घਂ  कमं चा रियों  तथा  कार्य  प्रभारित  स्टाफ  के  लखे  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 हिसाब  किताब  रखता  है  और  इससे  HE  असन्तुष्टि  नहीं  वर्ग  ‘a’  ‘a’  और
 '

 ग  के  कर्म चा  रियों  के

 लेखे  सबंधी  कार्य  का  के  कार्यालण  से  मंत्रालण  के  वेतन  तथा  लखा  अधिका  रियों  को

 न्तरण  करने  से  कुछ  अस्थायी  अन्त  विवर्ती  warare  उत्पन्न  हुई  थीं  किन्तु  अधिकांश  कठिनाइयां

 दूर  कर  दौ  गई  हूँ  मुख्यतया  प्रतिनियुक्ति  पर  गएं  AW aTieat  के  उन  संगठनों  ने
 वसूली  एवं  जमा

 रकम  का  पुरा  हवाला  नहीं  भ  जा  जिनमें  प्रतिनियुक्ति  पर  गय  हें  उनके  संबंध  में  अभी  खातों  में

 उनके  विवरण  प्र।प्त  करने के  लिए  कदम  उठाए  गए  लेखा  रखना  एक  सतत  प्रक्रिग

 है  और  अस्थायी  असंगतियां  ayo  समय्पर  zed  Ag  किन्तु  इन्हें  यथा  सम्भव  शीघ्र  दूर  किया

 जाता

 अतुसूचिते  जाति  और  waafea  जनजाति  के  ratatt  के  लिए  वयस्क  शिक्षा

 2570  न  Romar  :  क  समाज  कल्याण  आर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  fa

 कण  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  युवाओं  के  लिए  वयस्क  शिक्षा  का  कोई

 बहत  कायें क्रम  बनाण  गया  है  ;  और

 यदि  alga  संबंध  में  सरकार की  नीति  के  बारे  में  ब्यौरा  कण  है  ?

 समाज  कल्पाण  आर  संस्थ्ति  मंत्री sT  otaT4  चन्द्र  :  तथा  (@)  15-35

 आयु  वग  की  कुल  लगभग  10  करोड़  व्यवि८,यों  की  जनसंख्या  कार्यक्रम  शुरू  होने  से  पांच  ant

 के  अन्दर  श  fata  सुविधाएं  देने  के  लिए  एक  arse  प्रौढ  शिक्षा  कायें  जिसका  उद्घाटन  2  अक्तूबर

 1978  को  शुरु  करने  का  निणंय  लिया  गण  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 से  सम्बन्धित  महिलाओं  तथा  पुरुषों  में  निरक्षरता  तथा  शैक्षिक  वचन  की  समस्या  पर  विशेष  ध्यान

 देने  का  प्रस्ताव

 Promotion  of  Education  in  Hilly  Area

 2571.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education,
 Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  any  scheme  for  promotion  of  education  in  the  hilly  areas  is
 under  consideration  of  Government ;

 (b)  Whether  any  Central  Educational  Institutions  are  likely  to  be  opened
 in  the  hilly  areas  during  the  financial  year  1977-78  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  steps
 proposed  to  be,  taken  by  the  Government  for  promotion  of  education  in  hilly
 areas  ?
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 eee

 The  Minister of  Education,  Social  Welfare  and
 ‘Chandra  Chunder)  :  (8)  The  States  and  Union  Territorie

 Culture  (Dr,  Pratap
 s  in  which  the  hilly

 areas  are  located,  are  expected  to  assess  the  requirement  of  the  hilly  areas  in
 regard  to  educational  facilities  and  provide  for  these  in  their  Plans,  There  is
 no  separate  scheme  in  the  Ministry  of  Education  for  promotion  of  education

 in
 the  hilly  areas.

 (0)  No,  Sir.

 (c)  Question  does  not  arise  in  view  of  (a)  and  (b)  above.

 Gupta  Age  Caves  in  Thar
 district  of  M.P.

 2572.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education,
 Social  and  Culture  be

 pleased
 to  state

 :

 (a)  whether  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news  item
 in  the  ‘Hindustan’  dated  the  26th  September,  1977,  regarding  discovery  of

 Gupta  Age  Caves.  in  the  Thar  District  of  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chunder)  :  (a)  and  (b)  Seven  unfinished  caves,  assignable  roughly  to
 the  Gupte  period  on  the  basis  of  moulding  on  one  of  the  pillars,  have  been

 discovered  in  a  damaged  condition  in  Bagh,  District  Dhar,  Madhya  Pradesh.
 The  caves  are  located  on  the  left  bank  of  the  river  Baghuni,  about  half  a  km
 to  the  south  of  the  Mahakalesvara  temple.

 पांचवी  लोकसभा  के  सदस्यों  की  ओर  से  उनसे  afag  मकान  किराया  वसुल  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 शिकायतें

 2573.  श्री  araatia  लिघिया  :  क्या  निर्माण  और  आवास
 तथा  पुति

 और  पुनवंसन  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  पांचवी  लोकसभा  के  सदस्य  तथा  उनके  प्रतिनिधियों  की  ओर

 सोधे  हो  अथवा  लोकसभा  सचिवालय  के  माध्यम  से  इस  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है
 कि  उन्हें  दिये

 गए
 आवास

 के  लिए  गलत  बिल  बनाकर  उनसे  अधिक  मकान  किराया  वसूल  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  एसी  कितनी  शिकायतें  मिलीं  तथा  उनका  ब्यौरा  कया  और

 किए  गए  अधिक  किराये  को  लौटाने  अथवा  किसी  अन्य  ढंग  से  हिसाब  में  लगाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  को  गई है  अथवा  करने  का  विचार है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूरि  और  पुनर्वास  मंत्री  (  श्री  सिकन्दर  बख्त  )  :  हां  ।

 कोई  रिका  नहीं  रखा  जाता  किन्तु  फर्नीचर  देने  और  वापस  भवनों

 में
 प  रिवध॑न एवं

 प
 रिव  तत  और नेमी  गणना  को  मणितोय  त्रुटियों  के  बारे  में  सामान्यतया  शिकायतें  मूल्यांकन

 से  संबंधित  होती  हें  ।

 इस  संबंध  में  शिकायतों  पर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाता  है  और  उन्हें  दुर  किया  जाता  है  ।

 अधिक  राशि  यदि  कौई  तो  नकद  वापस  कर  दो  जाती  है  या  अगले  किराया  बिलों  में  जैसी

 स्थिति  समायोजित  कर  दी  जातों है
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 Import  of  Tiger  (Cheetah)

 2574.  Shri  Chatarbhaj:  Will  the  Minister  of
 Agriculture  and

 be  pleased  to  state  whether  Government
 Propose  to

 import  tiger

 from  Africa  and  Iran  with  a  view  to  check  its  breed  from  extinction  and  leave
 them  in  protected  forests  and  animal  sanctuaries  to  increase  their  breed  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  ६

 Government  have  taken  no  decision  to  import  the  cheetah  from  Africa  or
 Iran

 aentt  के  काटन  पर  प्रतिबन्ध

 2575.  श्री  चतु भज  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंग  कि

 क्या  बड़े  tara  पर  वनों  के  काटे  जाने  के  परिणामस्वरूप  हिमालय  को  उवंरता  और  सोंदय

 घटता  जा  रहा है  और  मिल्या  और  पिंडा रो  जेसे  ग्लेशियर  as  के  पिघल  जाने  से  पतले  होते  जा  रहे

 क्या  समस्पा  के  और  अधिक  गम्भीर  रूप  लेने  और  उप-महाद्वीप  को  विनाश  से  बचाने  के
 ~

 उद्देश्य से  सरकार  का  विचार  अगामी  बीस  वर्षों  के  लिये  वुक्षों के  काटम  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध

 और लगाने का  है  ;

 यदि  हां,तो  इस  बारे  में  सरका र  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  वनों की  कटाई  रोकने  का  क्या

 कार्यक्रम  है  और  इसको  क्रियान्विति  कब  तक  को  जायगी  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  (a  सुरजीत  fag  :  भारत  सरकार इस  बात  से  अवगत

 है  कि  आरक्षित  वनों  के  बाहर  बड़े  प  माने  पर  वृक्ष  काट  गए  परन्तु  ah  के  पिघल  जाने  से  ग्लेशियरों

 के  पतले  होने  के  कोई  निश्चित  प्रमाण  उपलब्ध  नहीं ह  ।

 आगामी  बीस  वर्षों  के  लिए  वुक्षों  के  काटने  पर  पुण  प्रतिबंध  लगाने  के  किसी  भी  एसे  प्रस्ताव

 पर  भारत  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 के  क्षत्नों  में  संमेकित  मुदा  और  जल  सं  रक्षण  के  बार  में  एक  योजना  तयार  की  गई

 है  और  आशा  है  फि  ag  हिमाचल  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  और  मिजो  राम  के  पहाड़ी

 क्षत्रो ंमें  1977-78  से  गुरू  द्ो  जाएगी  ।  इस  योजना  में  अन्यों  के  अलावा  बड़े  पैमाने  पर
 चरागाह

 बना  के  खतरनाक  dat  में  कृषि  भमि  सीढीदार खेत  बनाने  और  पवंती य  चरागाहों  का  उपचार  किया

 जाएगो  ।  चूंकि  आ  रक्षित  वन  के  बाहर  के  क्षेत्र  अधिकतर  प्रभा  वित  होते  अतः  एसे  खतरनाक  areca

 aat  में  निर्माण-कायं  उप  खवण  क्षेत्र  के  आधार  पर  शरू  किया  जाएगा  |  इस  व  और  आगामी  वर्षों  के

 कार्यक्रम  के  आका  केन्द्रीय  आदि  के  स्वरूप  के  बा  रे  में  औप  चा  रिकताएं  पुरी  की  जा  रही  हू  ।

 Correspondence  Course  in  B.Ed.,  L.L.B.  and  L.L.M.

 2576.  Shri  Chaturbhuj:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare

 and
 Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  advertise-

 mee
 appearing  in  the  prominent  dailies  to  the  effect  that  the.  (i)  B.Ed  (ii)

 LL.B,  (iii)  LL.M  examination  could  be  passed  direct  through  correspond  nce
 or  privately  through  Semester-System  through  Hindi  medium ;

 (b)  the  names  of  the  Universities  conducting  these  examinations;  and

 (c)  the  full  details  thereof  ?
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 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chundur):  (a)  The  Government  are  aware  of  the  advertisements
 issued  in  the  mewspapers  by  private  coaching  institutions  relating  to  passing
 privately  B.Ed.  and  LL.B.  examinations.

 (b)  and  (c)  According  to  the  information  furnished  by  the  University
 Grants  Commission,  a  proposal  of  the  Jammu  University  for  institution  of
 two  year  LL.B.  (Academic)  course  through  correspondence  has  been  accepted.
 The  Universities  of  Madurai  and  Mysore  also  offer  correspondence  course  for
 B

 The  Universities  of  Bombay,  Jammu,  Mysore  and  Rajasthan  offer  cor-

 fespondence  courses  for  B.Ed.  degree.  In  Jammu  and  Kashmir  qa  teacher
 a  bachelor’s  degree  and  minimum  service  of  7  years  is  eligible  for

 admission  to  the  correspondence  course  in  B.Ed.  In  Rajasthan  the  corres-

 ponding  experience  is  3  years  in  a  recognised  educational  institution.  Uni-
 versities  of  Bombay  and  Rajasthan  offer  Hindi  as  medium  of  examination.
 No  University  is  providing  facilities  for  studies  leading  to  LL.M.  degree
 through  correspondence  course.

 Purchase  of  paddy  by  Rice  Mills  below  Procurement  Price

 2577.  Shri  Mahi  Lal:  Will  the  Minister  of  Agriculéure  and  Irrigation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  rice  mills  are  purchasing  paddy  from  the  farmers  at  a  rate
 Rs.  five  to  ten  lower  than  the  rate  fixed  by  the  Government;  and

 (b)  the  arrangements  proposed  to  be  made  by  Government  to  ensure

 prescribed  rates  of  paddy  to  the  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agricultare  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh):  (a)  Information  received  from  the  State  Governments

 show  that  there  are  no  complaints  of  purchases  of  paddy  from  the  farmers  by
 Rice  Mills  at  rates  lower

 than
 that  fixed  by  Government.

 (b)  Food  Corporation  of  India,  whenever  it  operates  as  procurement

 agency,  and  the  State  Governments,  have  made  extensive  arrangements  by

 opening  purchase  centtes  for  purchasing  all  the  paddy  of  fair  average  quality
 offered  by  the  producers  at  the  support  prices  fixed  by  the  Government  for

 different  varieties.  On  receipt  of  any  complaint,  wherever  and  whenever  the

 prices  fall  below  those  fixed  by  the  Government,  purchases  are  made  by  these

 agencies  at  the  prescribed  support

 उड़ीसा  में
 फूलबनी

 में  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  Tata  धनराशि  का  उपयोग

 2578.  श्री  बाटचा  fama  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  उड़ीसा  राज्य  में  फुलबनी  जिले  में  उपयोग  के  लिये  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्य  क्रम
 के  अस्तर्गत  fay  राशि  रखी  गई  ;

 गत  तीन  वर्षो  में  कितनी  धनराधि  का  उपयोग  किया  गया  ;  और

 zu यदि  कुछ  राशि  लौटाई  गई  तो  eS  न  क्या  कारण हैं  ?
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 कृषि  और  frets  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  :
 गत  तोन  वर्षों  के

 ज़ड़ोसा  राज्य  के  फुलबनी  जिले  में  उपयोग  के  लिए  सुखाग्रस्त  क्षेत्र  कायंक्रम  के  श अन्तगत  284.  65

 लाख  रूपये  की  धनराशि  रखो  गई  थो  ।

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  213,  49  लाख  रुपय  उपयोग में  लाए  गए  थे  |

 कनेवारो-त्रगं  को  नियुक्ति  त  होने  के  कारण  19,000  रुपये  को  धनराशि  वापस  करदी  थी

 svat  में  फार  ave  प्रोग्राम  (sIz  के  लिए  भोजन  कार्य क्रम  )

 2579.  शो
 श्रोबाटचा

 fsTa  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंतो  यह  बताने  को  कृपा

 सरकार  सूकाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्मत्त  छोटी  सिंचाई  सड़कों  का  निर्माण

 जपी  लघु  परियोजताएं  क्यों  आरम्भ  नहीं  करतो  sete  के  fae  जिलों  सें  जनजाति  लोगों  के

 लिए  बकस  प्रोॉप्रासਂ  कार्य  के  लिए  पो जन  कामे  क्रम  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ;  और

 क्या  सरक्ञारका  विचार  कोई  ऐसा  नोति  सम्बन्धी  निर्णय  लेने  का  है  और  यदि  तो  कब  ?

 कृषि  और  सिचाई  से  राज्य  मंत्री  रान ः  प्रताप  ag)  :  व  (@)  सूखाग्रस्त

 क्षत्र  काय  क्रम  के  अन्तगंत  सड़कीं  का  निर्माण  करना  काय  क्रम  का  अंग  नहीं  है  ।  तथापि ,  का  ये  क्रम  के  अन्तगंत

 aq  पिचाई  योजनाएं  शुरू  को  जाती  हैँ  ।  पांचवीं  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  कालाहंडी  भौर

 के  चूने  जिलों में  ware  यो  जना  के  लिए  अनुसोदित  परिव्यय  480 .  16  लाख  रुपये  1978

 तक  लघु  fears oz पर  किया  गया  न्यय  311,  92  लाख  रुपये  है  उड़ीसा  सरकार की  के  लिए  भोजनਂ

 काय  क्रम  के  अन्तगंत  अब  तर  10,000  मीटरों  टन  गेहूं  आबंटित  किया  मवा  है  |

 मास्को  से  are  रंगमंच  कलाकारों  क  afaga  पर  खच

 2580.  श्री  एम०  ए०  stilt  अलहाज :  क्या  समाज  फल्पाण  और  संस्कृति  मंत्रो  यह

 बसाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  लिए  चालू  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  बजट  को  कुल  राशि  का  मधा  भाग  मास्को

 मरे  अय  रंगनंच  कलाका  रों  के  अतिधेय  पर  खचं  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  इस  भारों  id qT  के  जाद  मंत्रालय  से  इस  बात  का  खयाल  रखा  गया  है  कि  कला  प्रेमिमों

 को  अधिकतम  संख्या  उनके  ct WIT FT न  देख  सके  ;  और

 क्या  कारण  है  कि  मंत्रालय  ने  उनके  प्रदेश  की  व्यवस्था  कमानी  आडिटोरियम  में  को  है

 wat  केवल  639  सीटें  है  से  आधी  से  अधिक  तो  तथाकथित  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  तथा  सरकारी

 अधिका  रियों  को  हो  मिलेगी  )  और  विज्ञान  भवन  में  नहीं  के  हैं  जहां  एक  विशाल  आडिटोरियम  है  तथा

 बोलशोई  ग्रूप  के  कलकारों  को  नुत्य  मंडलों  के  अनुरूप  विशाल  मंत्र  है  ?

 frat,  Taiz  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चंद्र  AT):  नहीं  |

 इन  प्रदर्शनों  में  नुत्य  तया  Sara  क्षेत्र  के  बहुत  से  कलाकारों  तथा  विख्यात  oa faqat  को

 आमन्त्रित  fear  गया  था  उद्घाटन  के  13  प्रमुख  व्यक्तियों  नृत्य  तथा  संगोत  क्षेत्रों

 के  52  कलाकार  तथा  विशेषज्ञ  इसमें  उपस्थित  थे  ।  27  तारोख  के  fare  बोलशोई  प्रदर्शन  में  100

 कलाकार  उपस्थित  थे  ।
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 कमानों  आडिटोरियम  की  एक  विशेषज्ञ  रूसो  दल  को  सिफारिशों  जिसने  विज्ञान  भवन

 के  विभिन्न  सभा  भवनों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  को  जांच  को  चुता  गया  था  ।  विज्ञान

 भवन  को  इस  लिए  नहीं  चुना  जा  सका  क्योंकि  रंग-मंच  का  विस्तार  पर्याप्त  नहीं  है  और  विशेषज्ञ  दल

 द्वारा  इसे  अनुपयुक्त  समझा  गया  था

 इन  प्रद  ‘at  को  देखने  के  लिए  आम  जनता  को  अधिकतम  अवसर  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  प्रवे श

 टिकटों  द्वारा  किप  गया  था  और  भो  सावे  जनिक  प्रदर्श  न  में  सम्माना थ॑  आमन्त्रितों  की  संख्या  कुल

 सीटो ंके  10%  तक  सीमित थी  1

 Construction  of  Building  for  District  Headquarter,  Leh

 2581.  Sbrimati  Parvati  Devi:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 mal Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  being  taken  by  the  district  headquarters  in  Leh  (Ladakh)

 for
 the  construction  of  buildings  there ;  and

 (b)  the  amount  earmarked  by  Government  for  the  construction  of  build-

 ings  there  this  year,  the  details  of  the  proposed  constructions  and  the  time  by
 which  the  proposed  constructions  are  likely  to  be  completed:

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply-and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht):  (a)  &  (0)  This  Ministry  is  not  aware  of  any  proposal  of

 District  Headquarters  in  Leh  (Ladakh)  for  the  construction  of  buildings  there
 and  the  funds  earmarked  for  that  purpose  as  this  is  a  matter  within  the  compe-
 tence  of  the  State  Government.

 Post  of  Sanskrit  Teachers  lying  vacant  in  Delhi  University

 2582.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  posts  of  Sanskrit  teachers  in  the  Sanskrit  Department
 of  Delhi  University  have  been  lying  vacant  since  the  time  of  Emergency  and

 they  have  not  yet  been  filled  up  and  the.  development  .of  Sanskrit  Department
 has  been  thus  hampered ;

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  for  the  re-organisation  and

 expansion  of  Sanskrit  Departments  in  all  the  Universities  in  the  country;  and

 (c)  the  arrangements  made  by  the  Government  for  ensuring  jobs  to  the

 candidates  who.  have  passed.  M.A.  examination  in  Sanskrit  in  the  first

 division  ?

 The  Minister  .of  Education  and  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap
 Chandra  Chunder)  :  (a)  According  to  the  information  furnished  by  the  Univer-

 sity  of  Delhi,  none  of  the  posts  of  teachers  in  its  Department  of  Sanskrit,  -has
 been  lying  vacant  since  the  time  of  Emergency.

 (b)  On  the  basis  of  recommendations  made  by  the  Visiting  Committees

 appointed  by  the  University  Grants  Commission  to  assess.  the  development
 requirements  of  Sanskrit  Departments  of  various  universities,  the  Commission

 provides  assistance  for  such  programmes  as  are  recommended  by  these  Com-
 mittees  and  accepted  by  the  Commission.  These  programmes  include  pro-
 visions  for  additional  accommodation,  books  and  journals
 staff.

 and
 additi  सा
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 The  Language  Panel  of  the  Commission  also  advises  it  on  measures
 required  for  development  of  languages  including  Sanskrit.

 Further,  the  Commission  has  instituted  a  number  of  postgraduate  scho-

 larships  to  be  awarded  to  students  of  Sanskrit  studying  for  postgraduate
 courses  in  Sanskrit,  Pali  and  Prakrit  in  different  universities  in  the  country

 Fellowships—Junior  and  Senior—Research  Associateships,  Teacher  Fellow-

 ships  in  various  subjects  including  Sanskrit  are  also  awarded  with  assistance
 from  the  Commission.

 (c)  The  teaching  jobs  in  the  various  Departments  of  the  Central  Univer-

 sities,  including  the  Department  of  Sanskrit  are.  offered  to  candidates  selected

 through  a  process  prescribed  in  the  Acts  and  Statutes  of  the  respective  Uni-

 versities.  The  Government  do  not,  therefore,  come  into  the  picture.

 नेशनल  सेंटर  फार  देहरादून  क  बार  में  जांच

 2583.  श्री  नबाब  fag  चौहान  :  कया  समाज  कल्याण  और  and  मन्त्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  सेन्टर  फार  ब्ला  देहरादून  के  दो  यूनिटों  में  वयस्क  पुरूष  प्रशिक्षण  केन्द्र

 मौर  वयस्क  महिला  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  ब्याप्तਂ  लड़ाई  झगड़ा  और  अराजकता  के  बारे  में

 सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  तथा  क्या  न्यायाधोश  सिन्हा  और  डा०  ए०  जी  बीस  ने  इसकी  जांच

 को  और

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  और  दोषी  पासे  गए  अधिकारियों  के  नाम  न॑या.ट्ू ई

 aa  प्रत्येक  को  कया  दण्ड  दिया  गया  तथा  क्या  इन  संस्थानों  को  खोला  गया है
 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  प्रताप  :

 जांच  अधिकारियों  की  fen  पर  इस  विभाग  में  विधिवत  विचार  गया  ।  जांच

 करण  द्वारा  चार  aaa  Plo  कें०  एस०  एस०  डा०  विजय  बहादुर  गष्तां भ्

 नथा  कुमारी  शांति  श्रोवास्तव  को  दोषी  पाया  गया  ।  उनमें  से  एक  डाट  विजय  बहादुर  गुप्ता  को  उनके

 नियन्त्रक  प्राधिकरण  अर्थात्  स्वास्थ्य  मंत्रा लय  द्वारा  दोषमुक्त  HEAT  गया  था  ।  कुमा री  शांति  श्री  वास्तव

 लेडो  सुपरवाइजर को  उनके  खिलाफ  कौ  गई  अनुशासनिक  का  रं  वाई  के  आ  धार पर  अनुशासनिक  प्राधिकारी

 द्वारा  दोषमुक्त  कर  दिया  गया  था  ।  शे  दो  व्यक्तियों के  खिलाफ  अब  तक  अनुशासनिक  कारवाई
 प्री

 नहीं  हुई  है  ।  वयस्क  नेत्रहो ना  थे  प्रशिक्षण  केन्द्र  क ेपुरुष  अनुभाग  की  फिर
 से  खोल  दिया  गया

 पश्चिम  बंगाल  कों  SAH  की  सप्लाई

 2584.-  श्री  एम०  To  gata  अलहाज  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने व
 े

 au करेगे कि रवि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  को  रक  की  हमेशा  कम  सप्लाई  होती  है  और  विशेष  कर  उस  saws

 ay  जिसकी  किसानों  को
 आवश्यकता

 होती  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ  और  पश्चिम  बंगाल  को  उ  की  पर्याप्त  सप्लाई

 fara  करने  के  लिय  सरकार  का  क्या  कार्य  वाही  करने  को  विचार है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  (%)  यहू  ठीक  नहीं  है  कि  पश्चिम

 बंगाल  में  sa  जिसमें  कम्प  लेक्स  sa  रक  भी  शामिल  की  सप्लाई  हमेशा  कम  होती  है  ।
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 उन्रकों  की  मांग  का  निर्धारण  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रमों  तथा  कृषकों  की  BIH  प्रयोग

 करने  की  इच्छा  ओर  ज।गरूकता  के  स्तर  को  दू  ष्टि  में  रखते  हुए  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रमुख  फसल

 मौसमों  अर्थात्  खर।फ  और  रबा  मौसमों  के  आरम्भ  होने  से  पहले  किया  जाता है
 i  और

 बाद  में  उन पर  क्षेत्री  य  सम्मेल  नों  में  भारत  सरका र  तया  विनिर्माताओं  से  विच  र-विमश  किया  जाता  है  ।

 इतो  अधार  पर  देता  बि ज्ञात  मे  दुरा  का  जाने  वालो  मांगों  तथा  केंव्द्राय  उवं रक  पूल  द्वारा  पूरो  को  जाने

 वालो  sa  सप्लाई  तथा  वास्तविक  मांग  के  बोच  कमो  को  प्रदर्शित  करते  हुए  एक  सप्लाई  योजना  तमार

 की  जातों  है  मौसम  शुरू  होने  के  साथ  साथ  कृषकों  की  वास्तविक  मांग  वर्षा  जलवायु  की

 परिस्थितियों  आदि  अनेक  घटकों  पर  निभंर  है  ।  कभो-कभो  देशी  स्रोतो  से  सप्लाई  निम्न  का  रणों

 के  फलस्वरूप  किये  गये  वामदों  से  भो  कम  हो  जातों  है

 (1)  श्रम  संबंधी  कठिनाइयों  आदि  के  कारण  संयंत्र  बंद  होने  से  उत्पादन  में  गिरावट
 आना

 (2)  बिजली  की  कम  सप्लाई  आदि  घटको  को  कारण  उत्पादन  कम  होना  ।

 (3)  कृषकों  को  ओर  से  मांग  को  कमो  अथवा  वित्तोय  बाधाओं  आदि  जसे  कुछ  का  रणों  से  वितरण

 एजेंसियों  द्वारा  AAT  पर  माल  न  उठाना

 जब  भी  राज्य  सरकार  ऐसो  स्थिति  के  बारे  में  सुचित  करता  उस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये

 TAT  उ  रक  पूल  से  तत्काल  अतिरिकत  सप्लाई  तेज  करने  को  व्यवस्था  को  जातों

 राज्य  की  सामान्य  तया  आकस्मिक  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  उवं
 रक  पूल  भारों  मात्रा

 में  ie  रको  का  स्टाक  करने  के  उप।य  किये  गये  हैं  ।  पश्चिम  सरकार  से  अनुरोध  किया
 गया  है  कि  वें

 उप गपक्त  महत्वदूर्ग  carat  पर  भण्डारण  को  सुविधा  उपलब्ध  कराने  को  व्यवस्था  करें  जिसमें  वहां  भा
 री

 मात्रा  में  भण्डार  रखा  जा  सके  ।

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  सिचाई  परियोजना यें

 2585.  श्री  चित्त  श्री  Flo  आर०  महाटा  :  क्या  और  सिचाई  wal  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  वे  कौ  नसो  सिंचाई  परियोजना यें  हैं  जो  गंगा  नदो  से  पोषक  जल

 ray  है  जिन्हें  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूरी  दी  गयी  है  ;

 इत  परियोजनाओं  को  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  मुख्य  बहाच  से  कितना  गंगा
 -

 जल  पर्&ितित  किया  गया  है  ;  और

 क्या  ऐसी  कोई  पारयोजनाओं  अब  आयोग  से  मंजूरी  को  प्रतिक्षा  कर  रही  है  ।

 कृषि  और  faare  मंत्री  =f)  सुरजीत  fag  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  योजना

 भायोग  द्वारा  स्वोक्कत  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  को  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  जिनमें  गंगा  के

 पानो  उपयोग  को  परिकल्पना  को  गई  विवरण-एक  में  दिए  गए  ह
 ।

 इस  समय  उपर्युक्त  सभो  स्को्में  नि्णयाधोन  हैं  और  गंगा  के  प्रवाह  से  अब  तक  कोई  पानी

 ब्यपवर्तित  नहीं  किया  गया  है  ।

 गंगा  बेसिन  में  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  को  hom o= ilo ६  ह  रियोजनाओं  के  नाम  विवरण-दो  में  दिए

 गए  हैं  जो  इन  राज्य  सरकारो  से  स्वकृति  के  लिए  प्राप्त  हुई  हैं  ।
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 a

 fan  तीन  ait ने  स्वीड्त  गंगा  नदी  की  सिंचाई  स्कीमें

 कृ--ब्रिहार

 स्कीम  का  नास

 डकरानाला  पम्प  नहर  चरण-एक

 सूरजगढ़
 पम्प  नहर

 3.  बटेश्वरस्थान  पम्प  हर  चरण-एक

 स---उत्तर  ger

 1.  समरहाट  पम्प  तहर

 2.  धबा  पम्प  नहर

 3  मध्य  गंगा  नहर

 गंगਂ  नदी  को  लियाई  जिनकी  जांच  की  जा  रही  ह

 क--बिहार

 1.  सकरोगलों  पम्प  AT

 2.  बट श्वरस्थात  पम्प  AST  चरण-दो

 3  जमानिया  पम्प  नहर

 4  बराड़ो  पम्प  नहर

 5  अजगायवोनाथ  पम्प  नहर

 6  सुखसेनाघाट  पम्प  नहर

 7  SHUATA  पम्प  नहर  चरण-दो

 mq—seare  प्रदेश

 1  देवकली  पम्प  नहर  की  क्षमता  का  विस्तार

 3  जमानिया  पम्प  नहर  को  क्षमता  का  विस्तार

 3  MATT  पम्प  नहर

 आगरा  नहर  का  आधुनिकीकरण

 पुर्वी  नहर

 समान्तर  लोअर  गंगा  करना )

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  औसत  काष  दिवसों  का  सर्वेक्षण

 2586.  श्री  Slo@\ owerTtSt  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करग  कि

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  ने  विशेषकर  ग्रामीण  क्षत्रों  में  एक  ae  में  लोगों  के  काय  दिवसों  के

 भौसत  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण किया  है  ;  और

 सरकार  ने  ग्रामीण  विकास  सम्बधंन  के  लिए  तथा  जिस  मौसम  में  काम  नहीं  होता  उसके

 दौरान  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  ST  क्या  काय  वाही  की  है
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मान  प्रताप  व  )  सूचना  एकत्र

 को  जा  रहो  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगो
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 राज्यों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  अन्तर्गत  दी  गई  योजनाएं

 2587.  डा०  बसन्त  कुमार  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  को  नोति  के  अनुसार  किन  राज्यों  ने  ग्रामोण  विकास  कार्य  के  लिए  भोजन  देना  सम्बन्धो  योजना

 और  इक्रोप्लानिगਂ  परियोजनाओं  के  योजनायें  दी  हैं  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  म॑  राज्य
 मंत्री  भान ६  प्रताप  fag)  :  कार्य  के  लिए  भोजन  योजना

 के  अस्तगत  अब  तक  हिमाचल  महा  उत्तर  प्रदेश  तथा

 पश्चिम  बंगाल  ने  खाद्यान्न  सहायता  का  लाभ  उठाया  है  ।  आन्घ्न  प्रदेश  ,  केरल  और

 राजस्थान  से  भी  खाद्यान्न  सहायता  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  खण्डों  के लिए  इक्रोलेवल  प्लानिंगਂ

 के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरका रों  से  इस  प्रकार  का  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 शिक्षा  प्रणाली  का  पुनरीक्षण  करने  क  लिए  राष्ट्रीय  आयोग

 2588. श्री  Fo  ए०  राजन  )

 श्री  ata  प्रकाश  त्यागी  |

 श्री  Bo  लकपा
 :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मन्त्री  यह

 |
 थी  एम०  फल्याणसुन्दरम  J

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रो  जयप्रकाश  ना  रायण  ने  सरका र  को  एक  नोट  भेजा  है  जिसमें  मान  शिक्षा  प्रणाली

 की  नई  दिशा  प्रदान  करने  का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और  ‘

 क्या  शिक्षा  प्रणाली  में  पुनरोक्षण  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रोय  आयोग

 नियुक्त  करने  का  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्थ्ति  मंत्री  (STo ०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र
 :  भौर  संरकार

 को  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिस के  साथ  मालूम  शैक्षणिक  पुन  निर्माण  को  एक

 योजना  का  प्रारुप  संलग्न  है  जो  न्यायमूर्ति  श्री  ता  द्वारा  तैयार  किया
 बताया  जाता  जिसके  अन्तिम

 पाठ को  1977  के  अन्त  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।  सरकार  अन्तिम  रूप

 से  तेयार  को  गई  योजना  को  प्रतोक्षा  कर  रही  है  ।

 शिक्षा  पद्धति  का  पुनरीक्षण  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  आयोग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ता

 इस  समय  सरका र  के  नहीं  है  ।

 चावल  को
 पंदावार

 2589.  श्री  चित्त  बसु  ;  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  चावल  की  पैदावार  बढ़ाने  की  तत्काल  आवश्यकता  और

 यदि  तो
 इस  दिशा

 में  क्या
 विशे

 व
 प्रयास  किय  गये  हैं  ;

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  जी
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 देश  में  चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किए  जा  रह  प्रयासों  में  सिचाई  सुविधाओं  के

 विकास  और  रासायनिक  उं  रकों  को  बढ़ी  हुई  खपत  के  साथ-साथ  और  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 को  खेतो  करना  भो  शामिल  है  ।  इनके  अला  वा  (1)  चावल  के  मिनिकट  कार्यक्रम  जो  विभिन्न  परिस्थितियों

 में  उपयुक्त  किस्मों  का  चयन  करने  में  किसा  नों  को  सहायता  करता  (  2)  चावल  का  सामुदायिक  नसंरी

 कार्यक्रम  जो  बुवाई  के  समय  को  आगे  बढ़ाने  में  किसानों  की  सहायता  करता  जिससे  उत्पादकता  में

 में  वृद्धि  होती  (3)  पश्चिम  उड़ौसा  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्यक्ष

 बोने  वाले  क्षेत्रों  में  धान  की  पं  क्ति  में  बुवाई  करने  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उन्नत  औजारों  के

 (4)  star  के  पर्याप्त  और  संतुलित  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  चुने  हुए  जिलों  में

 saws  प्रोन्नति  अभियान  चला  (5)  चावल  उत्पादन  को  उन्नत  प्रोद्योगिकी  का  तेजी  से  हस्तांतरण

 करने  के  लिए  कुषक  प्रशिक्षण  और  शिक्षा  आदि  जैसे  विशेष  कार्यक्रम  भी  आरम्भ  किए  गए  है  ।  इसके

 अच्छी  किस्म  के  अनाज  और  विभिन्न  कृषि  जलवायु  संबंधी  परिस्थितियों  में  खती  के  लिए

 ऐसो  fact,  जो  न  केवल  अधिक  उपज  देने  वालो  हैं  बल्कि  कौटों  तथा  रोगों  से  भी  कम  प्रभावित  होती

 का  विकास  करने  के  लिए  अनुसंधान  संबंधीं  कार्यों  को  तेज  किया  गया  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  at  खादयाझ्ों  को  सप्लाई

 2590.  शी  fara  बसु  :  क्या  कृषि  और  सिंच्यई  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भारत  सरका र  से  अनुरोध  किया  है  कि  राज्य  की  कुल  कमी

 को  पुरा  करने  के  लिये  प्रतिवर्ष  25  लाख  टन  अनाज  को  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जाये  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार ने  आगे  अनुरोध  किया  है  कि  25  लाख  टन  में  से  आधा

 चावल  यथा  सम्भव  अधउबला  होना  चाहिये  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  :  और  पश्चिमी

 बंगाल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनको  कमो  और  इतनों  हो  मात्ता  में  ह  |

 और  राज्य  सरकार  को  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  भारत  सरकार  राज्य  में

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  बनाए  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  तथा  भावश्यक  आबंटन  बराबर

 करती  रहेंगी  विशेषतया  सेला  चावल  का  आबंटन  भारत  सरकार  को  स्टाक  स्थिति

 सर
 निभंर

 करगा  |

 Mixing  of  waste  efc.  in  Foodgrains  by  FCL  Employees  before  sending  to

 Godowns

 2591.  Shri  Daya  Ram  Sh

 Irrigation  be  pleased  to  state:
 akya:

 Will
 the  Minister  of

 Agriculture
 and

 (a)  whether  while  procuring  wheat  and  paddy  from  farmers  in  rural  81685,
 the  employees  of  the  Food  Corporation  of  India  lift  the  foodgrains  only  after

 getting  it  sieved  again  but  mix  waste  in  the  bags  at  the  time  of  sending  them
 to  the  Government  godowns and  thus  save  large  quantity  of  foodgrains:  from
 each  centre  as  a  result  of  which  ration  card

 holders
 get  inferior  quality  of  food-

 grains  from  the  ration  shops;  an
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 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  make  any  arrangements  to
 caITy  oUt  inspections  secretly  at  procurement  centres  in  the  country  with  a
 view  to  check  such  irregularities  and  to  punish  the  corrupt  employees ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  iculture  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh)  ;  (a)  and  (b)  No  complaint  of  the  nature  referred  to
 against  the  employees  of  the  Food  Corporation  of  India  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.  Special  Quality  Control  Staff  of  the  F.C.I.  carries
 out  continuous  evaluation  of  quality  at  the  time  of  purchase  at  the  mandis,
 and  arrival  at  the  depots,  Cases  where  variation  in  quality  is  noticed  are

 investigated  and  responsibility  fixed.  Surprise  checks  by  senior  quality  con-
 trol  officers  are  also  carried  out  to  ensure  that  quality  of  stocks  conforms  to
 ‘the  prescribed  standards.

 Dairies  shifted  from  Delhi  Colonies  during  emergency

 2592.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  dairy  owners  in  the  trans-Jamuna  Colonies  in  Delhi  were  re-
 habilitated  outside  the  city  by  shifting  them  from  those  colonies  during
 ‘emergency  ;

 (b)  whether  the  people  of  those  colonies  have  also  taken  loans  of  lakhs
 of  rupees  from  nationalised  banks  for  the  development  of  their  dairies  and

 they  have  again  come  back  to  the  colonies  from  the  dairies  constructed  by
 Government;  and

 (c)  if  replies  to.  parts  (a)  and  (b)  above  be  in  the  affirmative,  the  action

 being  taken  by  Government  to  send  them  back  to  the  dairies  constructed  for

 them  7

 Sikander  Bakht):  (a)  Yes,  Sir.
 The  Minister  of  Works  and  Housing  and

 Supply
 and  Rehabilitation  (Shri

 (b)  From  information  available  it  appears  that  many  dairy-owners  had

 taken  loan  from  the  banks  and  constructed.  In  some  cases,  DDA  built  sheds

 for  them.  However,  the  dairies  have  come  back  to  the  city.

 (c)  The  Municipal  Corporation  had  given  one  week’s  time  to  the  dairy-
 Thereafter,  they  have  started wallas  to  shift  back  to  their  dairy  colonies.

 taking  legal  action  against  stray  cattle.

 सुदर्शन  नई  दिल्ली  में  qq  जल  की  सुविधा  का  ममाव

 2593.  श्री  एम०  ए०  हनान  अलहाज  :  क्या  निर्माण  और  बावास  तथा  पूति  और  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुदेश न  पाक  ,  मोतो  नई  दिल्ली  के  एफ  ब्लाक  में  रहने  वाले  सभी  लोगों  के  लिए

 पानी  ् जो  मूल  आवश्यकता  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ;  AIX

 उपरोक्त  हजारों  निवासियों  के  लिए  जोवन  की  इस  मूलर  आवश्यकता  की  व्यवस्था  कब  तक

 की  ?

 fasta  और  आवास  तथा  पुत  और  grater  am  सिकंदर  :  (%)  UR  ब्लाक  के

 नियमित  भाग  को  पानो  को  सप्लाई  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  u  ब्लाक  के  अनधिकृत  अन्तिम  भाग

 में  यह  सुविधा  नहीं  है  ।

 S$
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 तथा  कालोंनो  के  निवासियों  से  विकास  प्रभा रों  की  प्राप्ति  के  बाद  6  महीनों  के  अन्दर

 इन  सेवाओं  को  व्यवस्था  की  जाती  है  |

 नई  दिल्ली  द्वारा  दुकानदारों  से  अधिक  किराया  और  जमानत  की  अधिक  राशि  लिया

 जानां

 2594.  श्री  Tho  To  हनान  अलहाज :
 श्री  मनोरंजन  भक्त

 क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगेकि  :

 क्या  नई  दिल्लो  नगरपालिका  अपने  क्षेत्र  में  दुका नदा  रों  के  लिए  बहुत  अधिक  मासिक  ला इसेंस

 शुल्क  लेती  है  ;

 क्या  दुकानों  के आबंटन  के  लिए  आमंत्रित  टेंडर  मनमर्जी  से  we  करं  दिए  गए  थे  और  टेंडरों

 के  साथ  जमा  करवाई  जाने  वालों  जमानत  को  धनराशि  को  हाल  ही  में  250  रुपये  से  बढ़ाकर  1000

 रुपये  केर  दिया  है  ;

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपा  लिका  द्वारा  अलाट  को  गई  दुकानों  का  अन्तरण  सही  मामलों  में  भी

 नहीं  किया  जा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ;  और

 क्या  आर्थिक  दृष्टि से  कंम  जोर  सा  माजिक  काय  कर्ताओं
 के  लिए  कुछ  दुका नें आरक्षित  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  gta  और  पुना लजा  मंत्री  सिकन्दर  :  (%)  नहीं  ।  नई

 दिल् गी  नगरपालिका  सामान्यतया  आमंत्रित  करने  के  पश्चात्  दुकानों/स्टालों  का  आबंटन

 करती  है  और  सबसे  अधिक  ला  इसंस  फोस
 वाले

 निविदाकर्ता  को  आबंटन  किया
 जाता

 fafaara  मनमर्जी  से  अस्कोकार  नहीं  को  जाती  है  बल्कि  उन्हीं  मामलों  को  अस्विकार

 किया  जाता  है  जिसमें  निविदा  में
 श  गई

 दरें  वाजिब  नहीं  पाई  जातों  है  ।  बयानों  को  रकम  वर्ष  1974

 में  250  रुपये  से  बढाकर  500  रुपये  और  वब  1976 में  1000  रुपय  कर  दी  गई  थी  |

 किसी  आबंटो  को  मृत्यु  होने  पर  आबंटन  उसके/उसको  कानूनन  उत्तराधिकारियों  के  नाम

 में  कर  दिया  जाता है  |

 नही ं।

 प्राथमिक  स्तर  से  यौन  सम्बन्धी  शिक्षा  देना

 2595.  श्री  डी०  बी ०  चम्द्रगोडा  :  क्या  fret,  किप सद ्गज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  प्राथमिक  faatera  tax  से  यौन  सम्बन्धों  शिक्षा  देने  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  हुई  साउथ  ईस्ट  एशिया  इन्टर  क्ट्रो  कन्सलटेशन  की  बैठक

 में  भी  कोई  सिफारिश  की  गई  और

 89.
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fast  प्रमाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  नहीं  ।

 (  हाँ  ।

 सरकार  महसूस  करती  है  कि  हमारे  सांस्कृतिक  तथा  सामाजिक  लोकाचार  के  अनुकूल
 ण्क  व्यापक  पराभणं  तथा  परिपक्व  सोच-विचार  के  बनाना  होगा  |

 Tez  बम्बई  म  हटमदस  रहन  वाल  लोगों  क  लिए  आधारभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 2596.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :

 क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पृति  और  पुनर्वास  मंत्री

 बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महा  राष्ट्र
 सरकार

 ने
 ग्रेटर  बम्बई  में

 केन्द्रीय
 सरकार  की  भूमि  पर  हटमेंट्स  में  रहने

 वाले  लोगों  को  आधा  रभूत  सुविधायें  देने  को  नोति  के  बारे  में  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय सरकार

 को  लिखा  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  और  बम्बई  में  केन्द्रीय  सरका र  को  भूमि  पर

 में  रहने  वाले  लोगों  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  हाय  वाही  करने  का  विचार

 है
 ?

 निर्माण  आवास  तथा  gia  और  पुनर्वास  मंत्री  (eft  सिकन्दर  ar

 केन्द्री य  सरकार  की  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  बनी  गन्दो  बस्तियों  के  उन्मूलन/सुधार  के

 लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  पेश  किए  गए  प्रस्तावों  पर  महाराष्ट्र  सरकार  कें  अधिकारियों  और  भमि  के

 मालिक  केव्द्रीय  सरका री  विभागों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचारं-विमश  किंया  गया  है  ।  इन  प्रस्तावों

 पर केन्द्रीय  सरकार  आगे  विचार कर  रही  है  ।

 महाराष्ट  बक  से  ऋण  का  पर  भगतान  न  feat  जाना

 2597.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  कृषि और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  wea  क  :

 )  क्या  महा  राष्ट्र  राज्य  में  महा  राष्ट्र  स्टेट  कोआपरेटिव लंड  डवलपमेंट  द  अपेक्स

 रेटिव  क्रेडिट  बक  और  भूमि  विकास  बँकों  में  दोषी  किसानों  ara  समय  पर  भुगतान  न  किये  जाने  के

 कारण  ऋण  को  देव  राशि  बहुत  अधिक  बढ़ गई  है  और  यदि  at,  तो  उपरोक्त  प्रत्येक  संस्थान  में  इस  प्रका र

 के  ऋण  की  कुल  धनराशि  कितनों  है  और  वह  किसमिस  अवधि  की  और

 सरकार  ने  देय  राशि  को  aga  करने  के  लिए  क्या.कायवाही  की  है
 ?

 कृषि  और
 सिचाई

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानू  लि
 जी  हां  |  महाराष्ट्र
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 राज्य  की  सहका रो  सोसायटियों  में  अतिदेष  बढ़  र  इस  राज्य  में  सहकारी  ऋण  fearsit  में

 देयों  का  स्तर  निम्न  प्रकार  है

 30-6-74  को  30-6-75  को  30-6-76  की  30-6-77  की

 स्थिति  स्थिति  स्थिति

 सस्था  m=  ame  ang  ee  ee  et  ee  ee  pa  a

 राशि  मांग में  राशि  मांग  में  राशि  मांग  में

 प्रतिशत

 राशि
 मांग

 में

 |  त  प्रतिशत  प्रतिशत
 $< —  शल  ल

 1  2  3  4  5  7  8  9

 सहकारी

 भूमि  विकास  बैंकों

 का  स्तर

 1698  44  1881  56  2136  62  अप्राप्य  66 ढांचा )

 सहकारी

 बेंकों का स्तर का  स्तर  267  10  264  3  296  2  अश्राप्य  अप्राप्य

 केन्द्रीय  सहकारी

 बैंकों का  स्तर  5396  35  6617  36  7919  37  9221  44

 प्राथमिक

 यटियों  का  स्तर  7990  44  9254  43  10348  40  14361  58

 भारतीय  fort  बेक  gare  गठित  सहकारों  ऋण  संस्थाओं  के  अतिदेयों  से  सम्बन्ध  ra

 अध्ययन  दल  ने  अतिदेयों  के  का  दौं  जाने  वाली  tea  तथा  अतिदेयों  को  कम  करने  हेतु  उठाए  जाने

 वाले  कदमों  पर  विस्तारपुवक  विचार  किया  भारत  सरका र  ने  इस  समिति  को

 रिशों  को  स्वोकार  कर  लिपा  है  तथा  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  इन

 सिफारिशों को  कार्यान्वित  किया  जाना है  ।  अतिदेपों  को  वसूलो  कें  लिए  प्रभावशालोਂ  कदम  उठाने  को

 आवश्यकता  को  राज्य  सरका र  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।

 नपाल  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिय  सहायता .

 2598.  |  पो०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  नेपाल  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिये  वित्तोय  सहायता  दे  रही  और

 यदि  तो  कितनों  परियोजनाओं  के  लिये  दो  जा
 रही  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :

 चन्द्रा  नहर  प्रणाली  के  नवोकरण  और  पश्चिमी  कोसी  नहर से  लिफ्ट  सिचाई

 और  पश्चिमी  कोसी  नहर  की  वितरण  प्रणाली  के  निर्माण
 के  लिए  नेपांल  सरकार  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  को  जा  रहो  है  ।  इसके  अलावा  गंडक  और  पश्चिमी  कोसी  नहर  परियोजनाओं  के  उन

 निर्माण-कार्यों  के लिए  जिनसे  नेपाल  को  सिंचाई-लाभ  प्राप्त  होंगे  बिह्दार  और  उत्तर  प्रदेश  को  सरकारों

 को  सहायता-अनुदान  दिया  जा
 रहा  है
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 Written  Answers
 Agrabayana  14,  1899  (Saka);

 इंटरमिडिएट  शिक्षा  को  माध्यमिक  शिक्षा  मानना

 2599.  श्रों  पी०  राजगोपाल  नायडू  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्य  प्राध्यापकों  को  उपलब्धियां  देने  के  संबंध  में  इंटरमिडिएट  शिक्षा  को  माध्य

 मिक  शिक्षा  का  अंग  मान  रहे  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  इस  भाशय  के  अनुदेश  जारी  किये  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  चन्द्र  :
 सूचना

 राज्य

 सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कौ  सिफारिशों  पर  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा

 मोदित  वेतनमानों  के  संशोधन  की
 योजना  ,  कृषि  और  विज्ञान  काले जों  को  छोड़कर

 केवल  विश्वविद्यालयों  और  विश्वविद्यालयों  के  विशेषाधिकार ं  में  शामिल  कालेजों  के  अध्यापकों

 ही  लागू  होती  aa:  इंटरमिडिएट  भाग  के  अध्यापक  इस  योजना  में  नहीं  आते  |

 faa  साहित्यकारों  a  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता

 2600.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  समाज  कत्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यहू

 बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  fret
 at  साहित्यकारों  और  कलाकारों

 को
 वित्तीय  सहायता  देती  है  ;

 किन  नियमों  के  अधीन  सहायता  दी  जाती  है  ;

 क्या  वित्तोय  सहायता  देने  के  लिये  कोई  आयु  निर्धारित  और

 कया  अपंग  साहित्यकारों  और  कलाकारों  के  मामले  में  आयु  सीमा  कम  करने  का

 का  इरादा  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Tram  देवी  :

 जी,हाँ  ।

 (a)  और  (1)  कला  तंथा  जीवन  के  ऐसे  ही  अन्य  क्षेत्रों  में  विख्यात  व्यक्तियों  अथवा

 उनके  आश्रितों  जो  अभाव  ग्रस्त  परिस्थितियों  में  वित्तीय  सहायता  देने  कों  एक  योजना  है  ॥

 a,  जिनको  मासिक  आय  400  रु०  से  अधिक  नहीं  है  तथा  जिनकी  आयु  58  TT  से  ऊपर  200  Fo

 तक  के  मासिक  भत्त  के  अनुदान  के  पात्र  सहायता  के  मामलों  पर  सिफारिश  हेतु  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  में  परिचालित  की  जाती  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों

 के  बीज  2:  1  के  अनुपात  में  बांटा  जाता  परन्तु  संघ  सित  क्षेत्रों  स ेसम्बन्धित  कुल  खच  केन्द्र

 ढुवारा  वहन  किया  जाता  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 5-  19  लिखित  उत्तर

 सर  afsarh i  तर  Nae  तट  पर  भारत  पोलण्ड  सवक्षण

 2601.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रग  Th

 क्या  देश  के  उत्तर  पश्चिमो  तट  पर  मत्स्य  संसाधनों  के  बारे  में  भारत  तथा  पौलेंड
 सरकार

 संयुक्त  रूप  से  सर्वेक्षण  कर  रही  और

 uw क्या  पौलेड  भारत  को  मछली  पकडने  वाली  नौंका  ि  भी  सप्लाई  कर

 रहा  है

 af
 और  सिंचाई  मंत्री  cil  grin

 fag  :  हां  ।

 चाटंर के  आधार  पर

 Central  aid  to  Uttar  Pradesh  and  Rajasthan  for  Agricultural  Development

 2602.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Inriga-
 tion  be  pleased  to  state :

 (a)  the  assistance  given  by  the  Centre  to  Uttar  Pradesh  and
 Rajasthan

 in  the  current  financial  year  for  the  development  of  agriculture  and  increasing
 agticultural  production  in  the  rural  areas  and

 (b)  the  time  by  which  the  assurance  given  by  him  in  Lucknow  on  25th

 September,  1977  would  be  implemented  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  :

 (a)  &  (0)  Necessary  information  is  being  collected  and  would  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha

 » F °  आई०  जड़०  क्षत्र  नई  दिल्ली  क  संक्टर  डी  a  नई  दिल्ली  नगरपालिका  दवारा  सफाई  सवा

 2603.  श्री  उप्रसेन  :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  र्पुति  और पूर्वरवांस  मंत्री  यहू  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कंपा  नई  दिल्लो  नगरपालिका  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  3-10-77  को  अपने

 अधिकार  में  लिए  गए  क्षत्रों  में  डो
 ०  आई०  जड़०  नई  दिल्लो  के  संक्टर  डो  में  सफाई  सुविधायें

 उपलब्ध  नहीं  कराई  }

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)  क्या  प्रतिदिन  सेवा  में  उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित  कराया  जाएगा
 ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  नई  दिल्ली

 नगरपालिका  ने  3-10-1977  से  पक्की  सड़को  और  खुलो  नालियों  के  अनुरक्षण  का  कायें  अपने  हाथ

 में  ले लिया  है  ।  नई  दिल्ली  नगरपालिका  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  पक्की  सड़कों  की  प्रतिदिन  सफाई

 करने  और  महीने  में  एक  बार  बरसा तो  पानो  को  नालियों  को  सफाई  करने  के  लिए  नियमित  सफाई  स्टाफ

 को  व्यवस्था  कर  दो  गई  है  ।

 (@)  तथाਂ  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 Written  Answers  December  5,  1977,
 ———

 Transfer  of  Employees  of  National  Seeds  Corporation

 2604.  Shri  Ugrasen  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  employees,  out  of  those  who  were  working  in  Na-
 tional  Seeds  Corporation,  New  Delhi,  transferred  outside  during  the  period
 of  emergency  from  June,  1975  to  March,  1977;  and

 (b)  whether  the  National  Seeds  Corporation  had  received  complaints
 against  those  employees,  and  if  not,  the  reasons  for  their  transfer  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)

 {a)  Twenty-three,  from  out  of  460  employees  located  in  Delhi,  were  trans-
 ferred  during  the  period.

 for  transfer  are  :
 (b)  There  were  no  complaints  against  any  of  these  employees.  Reasons

 1.  Eighteen  persons  were  transferred  in  the  interest  of  the  Corporation’s
 work.

 2.  Four  persons  were  transferred  on  promotion  to  higher  posts  ;  and

 3.  One  person  was  transferred  on  his  own  request.

 Foodgrain  self-sufficiency  in  Gujarat

 2605.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 whether  Gujanat  State  has  not  become  self-reliant  in  the  matter  of

 foodgrains  so  far,  and  if  so,  the  reasons  therefor;

 (b)  the  steps  taken  so  far  or  proposed  to  be  taken  by  the  Central  Gov-

 ermment  to  make  this  State  self-reliant  in  foodgrains ;

 (c)  the  quantity  of  foodgrains  supplied  to  Gujarat  by  Central  Govern-

 ment  during  the  last  three  years;  and

 (d)  the  quantity  of  foodgrains  likely  to  be  required  by  the  State  from

 outside  in  1977-78  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  2

 (a)  Gujarat  State  is,  more  or  less,  self-sufficient  or  marginally  deficit  in  years
 of  good  production  in  the  matter  of  foodgrains.  However,  supplies  from  the

 Central  Pool  to  the  State  become  necessary  in  poor  crop  years.

 (b)  The  steps  taken  to  increase  foodgrain  production  in  Gujarat  State

 include  extending  the  coverage  under  suitable  high  yielding  varieties  of  rice,

 wheat,  maize,  jowar  and  bajra,  increasing  the  irrigated  area,  adequate  and

 timely  supply  of  inputs  and  special  fertilizer  campaign  in  selected  districts,

 training  of  extension  workers  and  farmers  in  the  latest  production  technology
 State developed  by  various  research  institutions,  coordination  between,  the

 Irrigation  and  Electricity  Departments  for  ensuring  un-interrupted  and  timely

 supply  of  electricity  and  irrigation  water,  etc.  In  addition,  the  Minikit  Pro-

 grammes  of  rice,  wheat,  maize,  jowar  and  bajra  and  Centrally  Sponsored
 Scheme  of  Pulses  Development  are  also  being  implemented  in  the  State.
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 ना

 (c)  The  quantities  of  foodgrains  supplied  to  Gujarat  from  the  Central
 Pool  during  the  last  three  years  were  of  the  order  of  7.29  lakh  tonnes  in  1975,
 0.18  lakh  tonnes  in  1976  and  3.8  lakh  tonnes  (provisional)  in  1977.

 (d)  It  is  too  early  to  indicate  the  likely  requirements  of  foodgrains  of

 Gujarat  State  from  outside  during  the  year  1977-78  as  production  estimates
 for  the  year  have  not  yet  become  due  from  the  various  States  including
 Gujarat.

 Existing  Sugar  Mills  and  Production  of  Sugar  in  Gujarat

 2606.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  district-wise  number  of  existing  sugar  mills  in  Gujarat  and  the

 mumber  of  new  sugan  mills  being  set  up  there;  and

 (b)  the  production  of  sugar  and  Khandsari  in  Gujarat  in  1976-77  and

 the  estimated  production  thereof  in  1977-78  ?

 The  Minister of  State  in  the  of  iculture  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh):  (4)  A

 statement
 is  encldsed  at  Appendix-I.

 (b)  The  production  of  sugar  in  Gujarat  during  1976-77  season  was  2.29
 Jakh  tonnes.  The  estimated  sugar  production  as  reported  by  sugar  factories
 in  Gujarat  fon  the  season  1977-78  is  2.97  lakh  tonnes.

 The  production  of  khandsari  in  Gujarat  during  the  season  1976-77  and

 the  estimated  production  for  the  season  1977-78,  as  reported  by  the  State  Gov-

 ernment  is  19,019  and  30,000  tonnes  respectively.

 Statement

 (i)  Statement  showing  district-wise  number  of  existing  sugar  mills  in  Gujarat

 SI.No.  District  Number  of  existing
 Sugar  mills

 Surat

 Valsad

 Amiali

 Junagadh  e

 Kaira  (Kheda)  e

 Rajkot  कक

 Total  10
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 Written  Answer:  Agrahayana  14,  1899

 (ii)  Statement  a  district-wise  number  of  new  sugar  mills  being  set  up  in
 ujrat

 nee

 Number  of  new  sugar
 mills  for

 whichlice  nces
 SLNo.  District  have  been  issued  and

 are  yet  to  be  set  up

 1  Surat  a  2  2

 eo Valsad  1

 1 Junagadh

 Ahmedabad  s

 Bhavnagar  eo

 Tatal aA  Qt.
 हगा

 Central  Assistance  for  Book  Banks  Scheme  in

 Gujarat
 2607.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Edu Education,  Social,

 Welfare  and  Culture  be  ‘pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  Book  Banks  functioning  in  Schools  in  Gujarat  at

 present

 (b)  the  details  about  the  Book  Banks  Scheme

 (c)  whether  any  Central  assistance  is  provided  to  these  Banks  and  if

 so,  the  nature  thereof  and  the  criteria  adopted  in  providing  the  assistance

 an

 (d)  the  provisions  made  by  Government  for  providing  facilities  to  the

 children  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  and  low  income

 Groups  together  with  the  nature  of  facilities  provided  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and

 Culture  (Smt.  Renuka  Devi  Barakataki)  (a)  About  2239  Book
 Banks

 are

 functioning  in  schools  im  Gujarat.

 (b)  and  (c)  A  statement  is  attached.

 (d)  Besides  book  bank  facilities,  midday  meals,  free  uniforms,  free  text-

 books  and  stationery,  -and  attendance  scholarships  are  some-of  the  main  faci-

 lities  provided  by  the  Government  for  children  belonging  to  low income  groups

 including  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  The  Fifth’  Plan  provision  for

 these  incentives  is  of  the  order  of  Rs.  41  crores  available  to  States  and  Union

 Territories

 In  July,  1975  the  State  Governments/Unior  Territory  Administrations

 were  requested  to  set  up  book  banks  in  all  primary  and  middle  schools.

 Earlier,  some  of  the  State  Governments/Unton  Territory  Administrations  used

 to  supply  free  textbooks  to
 children  belonging

 to  the  deprived  sections  of  the

 society,  varying  in  scdpe  arid  coverage.  Book  Banks  are  intended  to  provide
 textbooks  on  loan  basis  to  all  children  of  scheduled  castes  and  scheduled

 tribes  and  other  deprived  sections  of  the  community,  so  that  the  same  books

 can  be  used  for  2  or  3  years  The  book  banks  should  have  at  least  as  many
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 sets  of  textbooks  of  each  class  as  there  are  children  of  these  categories  in  a
 ‘lass  (roughly  15%  on  an  average).  The  State  Governments  and  Union  Ter-

 ritory  Administrations  were  requested  to  meet  additional  expenditure  on  this
 account  from  the  funds  particularly  available  under  the  National  Programme
 of  Minimum  Needs  of  Elementary  Education,  No.  othen.  special  Central
 assistance  is  available  for  this  purpose

 स्लम  प्रगह  नई  दिल्ली

 2608.  श्री  मही  ata:  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  qat  और  मंत्री  aq  बताने

 क्रो  कृपा  करेंग  कि

 न्यू  नई  दिल्लो  में  स्लम  प्रगूह  किस  वब  बनाय  गए

 उस  समय  प्रत्येक  cay  sig  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आई  थी

 faa  can  निवासियों  को  ये  प्रगहूं  आवंटित  किए  गए  उनसे  प्रत्येक  के  लिए  क्या

 वसुल  की  जाएगी

 यदि  किराया  खरोद  मूल्य  के  बारे  में  अभो  तक  कोई  निण य  नहीं  लिया  गया  है  तो  सरकार

 और के  सामने  स्लम  त्रंग  को  कोमत  तत्र  करने  में  क्या  कठिनाई  आ
 रही  है  ;

 क्या  प्रगृह  का  मूल्य  निर्धारित  हो  जाने  प्रत्येक  अलाठी  द्वारा  किराये  के  रूप  में  दी  गई

 राशि  प्रगह  की  कुल  कोमत  में  शामिल  कर  ली  जाएगी ं?

 निर्माण  और  आवास  तथा  प्रति  और  पनर्वात  मंत्री  (at  सिकन्दर  )  वष  1971-72

 में  992  तथा  वष  1976-77  में  544

 पहले  वाले  टेनोमेंटों  के  लिए  लगभग  7500/-  रुपय  प्रति  टनामेंट  तथा  बाद  वाले  चार

 संजिले  व  दो  मं  जिले  caret  के  लिए  11200/-  रुपय  व  11-700/-  रुपय  प्रति  टनामेंट  ।

 तया  अभो  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  लेखे  अन्तिम  रूप  से  बन्द  नहीं  किए

 गए  है
 ।

 (=)  नहीं  ।

 गरोब  निवासियों  से  अत्यधिक  किराया  लिया  जाना

 2609.  श्री  मही  लाल
 :

 कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यहू  बताने
 की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  veal  बस्तियों  से  आए  गरोब  लोगों  को  feear  विक्रास  प्राधिकरण  द्वारा  अलाट  किए

 नये  मकानों  के  लिए  इतता  अ  बक  कि  देना  पड़ता  है  जो  उनके  मूल  निवास  स्थान  के  लिए  दिए  जाने

 ara  किराय  से  5-10  गना  अधिक  है

 यदि  हां,तो  TzT  बस्तियों  के  गरोब  निवासियों  से  इतना  अधिक  किराया  लेने  का

 आदचित्य  है

 facet  fasta  प्राधिकरण  के  स्लम  विग  द्वारा  मकानों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  की  अपेक्षा

 किराये  को  वसुली  पर  अधिक  जोर  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 (7)  क्या  प्रत्यक  अलाटी  द्वारा  मकान  के  किराय  के  रूप  में  दी  गई  धनराशि  न  के  कुल  मूल्य  में

 जब  वह  निर्धारित  किया  जाएगा  ,  समायोजित  को  जायेगी  ?
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 निर्माण  भर  आवास  तथा  पुति  और  पुबर्वास  संत्री  सिकन्दर  :  (#)  tat  टे  नामन्ठो

 क
 किराया  सामान्यतया  आवंटियों  वारा  अपने  मूल  मकानों  के  लिए  दिए  गए  किराये  से  भन्रिक  है  ।

 वसूल
 किया  जा  रहा  किराया  रहन  सहन  के  बेहतर  हालात  को  देखते  हुए  इतना  अधिक  नहीं

 सहायता  का  अंश  शामिल  किए  जाने  के  बाद  किराया  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 इस  समय  टेनामेन्टों  के  अलाटियों  से  किराया  वसूल  किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 Expenditure  on  Sports  Training  Institutions

 , 2010.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education,
 Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  various  sports  training &
 institutions  during  the  financial  years  1974-75,  1975-76  and  1976-77;  and

 (b)  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  thereon  during  the  financial

 year  1977-78
 ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra

 Chunder):  (a)  The  Netaji  Subhas  National  Institute  of  Sports,  Patiala  (with
 its  Southern  Branch  at  Bangalore,  started  in  1975)  is  the  only  Sports  Train-
 ing  Institute  receiving  financial  assistance  from  the  Education  Department  of
 the  Government  of  India.  The  figures  of  expenditure  in  respect  of  this  Institute:
 are  as

 Year  Expe~diture

 (Rs.  in  lakhs)

 1974-75  56-72

 64.50
 1975-76

 1976-77  86.99

 (b)  Rs,  78  lakh,

 (Budget
 provision)

 Rice,  Wheat  and  Sugar  to  U.P.

 2611.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  &

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quota  of  rice,  wheat  and  sugar  prescribed  for  supply  to  Uttar

 Pradesh by  Central  Government  during  the  financial  year  1976-77;  and

 (b)  the  quantity  of  foodgrains  supplied  by  Government  to  the  State

 during  the  said  period  ?

 The  Mimister  of  State  in  the  Mini  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Bhanu  Pratap  Singh):  (2)  About  312.8  thousand  tonnes  of  wheat  and  345.9

 thousand  ‘tonnes  of  sugar  were  allotted  by  the  Central  Government  to  the

 Government  of  Uttar  Pradesh  for  the  financial  year  1976-77.  No  rice  was

 allotted  to  the  State  Government
 during  this  period.

 (b)  The’  total  off-take  of  foodg
 about  224.2  thousand  tonnes.

 rains  (wheat)  against  the  allocatic  ns
 was
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 कर्नाटक  में  सिचाई  परियोजनाओं  क  प्रस्ताव Grass  शिस्या

 2612.  जो०्वाई०कृष्णन  :  क्या  फ्षि  are  सिंचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  ऐसे  प्रस्ताव  मिले  हैं  जिनमें  उस  राज्य

 में  सिचाई  योजनाएं  बनाने  के  लिए  अनुमति  मांगो  गई  और

 यदि  तो  एसी  कौन  सी  aATIT  केन्द्रीय  सरकार  के  निरण  Terr  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  कर्नाटक  सरका र  ने

 केन्द्रीय  जल  आयोग  को  46  और  मध्यम  परियोजनाओं  की  frqe  तकनी को  संवी  क्षा  और  योजना

 आयोग  की  earata  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजी  इनमें  से  तीन  परियोजनाएँ  योजना  आयोग  के  पास

 अनुमोदनाथं  लम्बित  (fen)  पड़ी  27  परियोजनाओं  के  बारे में  केन्द्रीय  जल  आयोग की  टिप्पणियों

 के  उत्तरो  अथवा  संशोधित  frome  को  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  की  प्रतीक्षा  है  ।  11  परियोजनाएं

 मंजूरी  के  लिए  लम्बित  पड़ी  हैँ  क्यों कि  इनमें  अन्तर्राज्यीय  पहलु  निहिती  हैं  ।

 fan  नीचे की  5  परियोजताओं  की  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  हो  रही  है  ।

 1.  हारंगी  (qe)

 2.  रामथल  लिफ्ट  (4é)

 3.  अपर  गडियाल  टेक

 4.  कतराल  टॉक  (aea7 )

 5.  गुण्डवान  टॉक  )

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  क  घी  क  मूल्य  में  वृद्ध

 2613.  श्रो  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  यो  जना  ने  घो  के  मूल्य  में  हाल  हो  में  वृद्धिको  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  (att  सुरोत  सिंह  :  जो  ait

 दिल्लो  दुग्ध  दुवारा  बेचे  जाने  वाले  घो  का  विक्रय  मूल्य  उत्पादन  को  लागत  के  आधार

 पर  निर्धारित  किया  जाता  कच्चे  दुध  के  क्रय  मूल्य  में  तेजो  से  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  घी

 उत्पादन  की  लागत  बढ़  गई  है  ।  तदनुसार  3-1-1977  से  घो  के  fax7  मूल्य  में  सं  शोध  न  किया  गयां

 है ।

 Food  Production  in  Ganga  Valley

 2614.  Shri  Natverlal  B.  Parmar:  Will  the  M  inister  of  Agriculture.  and.
 trrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  proper  devel
 duction  of  foodgrains  in  huge  quantity;

 pment  of  the  Ganga  valley  can  result  in
 [1 0-
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 (0)  if  sc,  the  measures  being  taken  to  utilise  inland  waterways,  irrigation
 projects,  and  the  large  quantity  of  water  available  to  undertake  rice  cultiva-
 tion  etc.  there;

 (c)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  views  ex-

 pressed  in  this  regard  by  the  newly  formed  Ganga  Ghati  Vikas  Associa-
 tion;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  for  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  State  Governments  in  the  Ganga-Basin  have  taken  up  a  number

 of  projects  ‘for  utilising  the  large  quantity  of  water  available  in  the  Ganga
 and  its  tributaries,  particularly  in  the  monsoon  months  for  irrigation  and  other

 (c)  &  (d)  The  concerned  States.  of  Ganga  Basin  have  been  requested  to

 furnish  details  in  this  regard  and  the  same  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 House  when  received.

 बेजनाथ  afrar  और  कांगड़ा  किला

 2615.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  बैजनाथ  मंदिर  और  कांगड़े  के
 कोले  की  हालत  बहुत  खराब

 यदि  तो  राष्ट्रीय  महत्व  स्मारकों  का
 नवीनकरण

 करने  के  लिये  सरकर  क्या

 कायंवाही  कर  रही  है  3

 क्या  ag  सच  है  कि  इन  दो
 स्नारकों  के  नवोतकरण  का  काम  बहुत  गो  गति से  चल

 रहा
 और

 यह  कार्या  कब  तक  पूरा  हो  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितन  धनराशि  faa  की  गई  है  और इस  काम  के  लिये  अब  तक

 कितनों  धनराशि  खच  को  जा  चुको  है  ?

 समाज  कल्याण  और  desta  मंत्री  प्रताप  :  (#)  जो  नहीं  ।  केवल

 कांगड़ा
 किले  की  दीवारों  के  कुछ  भाग  खंडित  अवस्था  में  हैं  ।

 और  सर्वेक्षण  अपनो  कार्यनीति  के  अनुसार  स्मारकों  के  जोर्ोंद्धार और

 निर्माण  का  कार्य  नहीं  करता  ।  तथापि
 '

 क्षतिग्रस्त  भागों  के
 सं

 रक्षण  के  लिए  इस  ag  में  उपयुक्त  उपाय

 किये  जा  रहें  हैं  कार्य  की  पुर्णता  क्षतिग्रस्त  भाग  के  विस्तार  पर
 आधा

 रित  होगी  और  इस  में  दो  काय -

 काल  लग  सकते  हैं  |

 (3)  गत  ad  सहित  आज  तक  का  कुल  व्यय  रु०  20,600/-  है  ।
 चालू  वित्तीय-वर्ष  के

 लिए

 ह
 q रु०  60,000/-  की  धनराशि  स्मारकों के

 ह
 | कि  को  गयो  है  ।
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 दिल्ली  मं  बाढ  के  पानी  को  निकासी

 2616.  श्री  पी०  ato  राव  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  ही  आई  बाढ  के

 परिणामस्वरूप  दिल्ली  और  नजफगढ़ के  क्षेत्रों  में  बाढ  का  पानी  रुका  रहा  जिसमं  बडी

 संख्या  में  गांव  दो  महीने  अधिक  समय  तक  इसकी  चफेट में  रह े;

 (a)  एसे  किस  कारण  से  हुआ ;  और

 भविष्य  में  गांवों  से  बाढ  के  पानी  की  तत्काल  निकासी  के  लिए  सरकार  का

 झष्या  कायवाही  करने  का  विचार  है  ?

 et  | कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :

 यह  इस  वर्ष  बहुत  भारी  वर्षा  होने  और  af  नदी
 में  अभूतपूवं  बाढ़  के

 आने  तथा  are  की  अपर्याप्त  क्षमता  के  कारण  हुआ  जिसके  फलस्वरूप  जल-निकास

 म॑  अवरोध  गया  ॥

 साहिबी  नदी  के  कारण
 हरियाणा  और  राजस्थान

 म  आने  वाली  बाढ़ों  की

 पर  faar<-fang  करने  और  उसका  हल  ढुंढने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  10

 1977,  को  राजस्थान  और  हरियाणा  के  मुख्य-मंत्रीयों  और  दिल्ली  के  उप-राज्यप।ल  एक

 अन्तर्राज्यीय बैठक  अ।योजित  की  गई  थी  ।  इस  बठक  में  यह  फंसला  किया  कि  स।हिबी  नदी

 के  जल  का  उपयोग  यया-संभव  सीमातक  करने  के  लिए  Taras  और  भगत  जल  tat ot

 लिए  और  फालतु  जल  की  सुरक्षित  रूप  से  amar  में  डालने  के  लिए  एक  मास्टर
 योजना  अविलम्ब  तयार  की  जाए  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  और

 दिल्ली  के  इंजोनियरों  के  साथ  सलाह  करते  हुए  एक  ऐसी  मास्टर  तयार

 जाच  रही  है  ।  are  कि  1977  तक  इस  योजना  की  रूपरखा  तयार  हो

 |  इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  -  राजस्थान  में  अजमेरीषुरा  के  स्थान  पर  मुख्यत

 सिचाई  के  लिए  और  हरियाणा  में  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  साहिबी  नदी

 पर  जल-संचयन  जलाशयों  के  दिल्ली  में  नजफगढ़  नाल  की  क्षमता  को  इष्टतम  drat

 तक  बढ़ाने  और  छोट  जलाशयों  के  भगत  जल  के  yas  भ-संरक्षण  और

 अतिरिक्त  नालियों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  शामिल  होंग

 rata  AMTSITNT  निगम  क  भंडारों  म  खराब  हुआ

 2617.  श्री  Wao  डो०  सोमपुन्दरम  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  गोदामों
 में

 रखा  हुआ  गहूं
 गलत  भण्डारण  व्यवस्था

 के  कारण  खराब  हो  गया  है  और ऐसे  अनाज  को  fasta  जाने  पर  जनता  अस्वीकार  कर  रही

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  पास  एसा  कितना  और  कितने  मूल्य  का  गेह  है

 भारत  के  विभिन्न  स्थानों  पर  भण्डारण  व्यवस्था  की  कया  स्थिति  और

 जिन  अधिकारियों  की  गलती  के  कारण  गह  खराब  हुआ  उनके  विरूद्ध  क्या  काय वा  ही
 की  गई
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 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान च  प्रताप  :  और  केन्द्रीय

 भाण्डागारनिगम ने  सूचित  किया  है  कि  34,835.  19  रु०  के  मूल्य  की  18.  404  मीटरी  व  खाद्य  को
 की  मामूली  जो  कि  निचाई  के  क्षे  त्रों में  स्थित  किराये  के  गोदामों  के  Ly  प्लिथ  और  शेडों  में

 रखे  हुए  बहां  बाढ़  का  पाती  प्रवेश  हो  जाने  के  कारण  क्षतिप्रस्त  हो  गए  थे  ।

 ate  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  हारा  देश  के  विभिन्न  स्थानों  में  ढके

 हुए  गोदामों
 और  कप

 स्टोरेज
 और  में  खाद्यान्नों  के  स्टाक  रखे  जाते  हैँ

 जिस  तारीख  तक  सूचना  उपलब्ध  भारतीय  खाद्य  fara  के  पास

 ढ़क  हुए  भण्डारों  में  लगभग  91.9  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्टाक  था  और

 कप  स्टोरेज  में  लगभग  53.4  लाख  मीटरी  टन  का  स्टाक  था  ।  उपप क्त  भण्डारण

 सुनिश्चित  करने  निम्नलिखित  पग  उठाए  जाते

 (1)  गोदामों  का  सानसन-पवं  निरीक्षण  किया  जाता  है  और  आवश्यक  मरम्मत  की

 जाती  है  ।

 2)  खाद्यान्नों  के  भाण्डारण  के  लिए  आवश्यक  निभार  सुलभ  किए  जात  है  ताक़ि

 भूमि  की  नमी  से  जो  पानी
 रिसता  है  उसके  कारण  क्षति  को  रोका  जा

 सक  !

 (3)  समय-समय  पर  निरीक्षण  करने  और  खाद्यान्नों  का  उपय क्त  रख-रखात्र

 करने  के  लिए  योग्य  और  तकनीकी  दष्टि  से  प्रशिक्षितਂ  स्टाफ  को  लगाया  जाता

 है  ।

 (4)  कप  भण्डारण  में  की  चादरों  को  sagas  wr  से  बांधने  के  लिए

 नायलान  की  रस्सियां  सुलभ  की  जाती  है  ताकि  उड़ने  के  कारण  चादरों  को

 क्षतिग्रस्त  होने  से  रोका  far  सक ॥

 (5)  अतिरिकत  सुरक्षा  के  लिए  प्रमूख  ey  काम्पलक्सों  मे  मोनो  फिलामेंट  के  जाल

 और  कवर-टाप्स  भी  सलभ  किए  गए  है  ।.

 (6)  खराब  हुई  चादरों  को  तरन्त  बदलने  के  लिए  पोलीथीन  की  अतिरिकत  चादरे

 भी  सप्लाई  की  ws

 (7  ठीक  मौसम  में  स्टाक  का  faafaa  रूप  a  वतन  जाता  है  ताकि  स्टाक  को

 ठीक  बनाए  रखा  जा  सके  |

 बड़े  पर  गोदामों  का  निर्माण  करने  से  सम्बंधित  काम  श  कया  गया (8

 है  ताकि  भण्डारण  को  समाप्त  किया  जा  सके

 Import  of  Fertiliser

 2618,  Shri  9,  D.  Somasundaram  Will  the  Minister  of  Agricultpre  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  fertilisers  imported  during  the  last  three  years,  the

 quantity  distributed;  if  not  fully  distributed,  the  reasons  therefor;

 (b)  in  view  of  the  great  demand  for  fertilisers  during  the  same  period  and

 the  actiun  taken  for  not  meeting  the  demand  despite  adequate  stock  of

 lisers;
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 (c)  the  quantity  and  value  of  fertilisers  that  had  to  be  condemned  because
 of  ineffective  distribution  and  delay  and  the  foreign  exchange  involved;  and

 (d)  the  components  of  the  total  loss  contributed  by  unnecessary  occupation
 of  storage  space,  salaries  of  godowns  supervisors,  watchmen,  decline  in  value

 of  fertilisers  due  to  decrease  and  quality  etc.  ?

 The  Minister for  Agricultare  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)

 (a)  Quantities  of  fertilisers,  in  terms  of  plant  nutrients;  imported  the

 allotments  made  for  these  fetilisers  to  and  the  quantities  actually  lifted  by
 the  States  and  others  during  the  years  1974-75,  1975-76  and  1976-77  aro

 indicated  below

 (Figs.  in  lakh  tonnes)
 ह

 Allotmert  made Year  Imports  Quantity  lifted  by
 States  etc.

 N  N  P  K  N  K

 197475  8.84.  9.81  4.37  10.16  3.61  4.37  7.47  2.01  3.08

 9.50  3.37  2.67  16.28  5.96  3.53  7.14  1.44  2.35

 7.50  0.23  2.78  8.98  2.64  3.40  4.20  1.35  3.76

 प

 The  reasons  for  the  gap  between  the  quantities  imported  and  the  quan-
 tities  lifted  are  as  follows:—

 (1)  As  per  the  decision  of  the  Government,  buffer  stocks  of  fertilisers  are
 maintained  in  the  consuming  areas.  While  fixing  the  quantum  of

 import  of  different  types  of  fertilisers  of  a  year,  the  agronomic  require-
 ments  as  well  as  the  requirements  for  the  buffer  stocks  are  taken  into
 consideration.  Thus,  the  quantum  of  import  could  be  different  in  any
 year  as  compared  to  the  quantities  actually  distributed  /lifted  in  that

 year.

 (2)  Arrangements  for  import  of  fertilisers  are  made  nearly  one  year
 in  advance  in  order  to  ensure  timely  and  adequate  supply  from  foreign
 sources.  Actual  lifting  may,  however,  vary  from  the  projections  of

 agronomic  requirements  because.  of  a  number  of  variable  factors  like

 weather,  price  situation,  availability  of  credit  etc.

 (3)  In  the  wake  of  the  oil  crisis  the  prices  of  fertilisers  shot  up  in  the
 world  market  and  as  a  result  prices  of  fertilisers  had  to  be  increased
 in  India.  This  sudden  spurt  in  the  prices  of  fertilisers  adversely  affect-
 ed  the  fertiliser  consumption.

 (4)  Maintenance  of  buffer  stocks  of  fertilisers  in  adequate  quantity  to
 avoid  distress  purchase  at  higher  costs  in  international  market,  and
 to  meet  sudden  spurt  in  demand.

 (b)  It  is  not  a  fact  that  in  spite  of  the  demand  for  fertilisers  during
 these  years  and  the  availability  of  adequate  stocks,  action  was  not  taken  for
 meeting  the  demand.  It  is  evident  from  the  figures  indicated  in  reply  to  part
 (a)  of  the  question  that  in  spite  of  adequate  allotments,  the  State  Govern-
 ments  and  their  reallottees  did  not  lift  the  allotted  quantities.  Moreover,  distri-
 bution  of  fertilisers  in  a  State  is  a  State  subject.
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 (c)  No  fertiliser  has  been  condemned  as  a  result  of  ineffective  distribution
 and  delay.  However,  in  a  massive  operation  like  the  one  undertaken  by  the
 Government  of  India  and  the  hygroscopic  nature  of  fertilisers,  there  would  in-

 ‘evitably  be  some  small  quantities,  which  get  affected  during  handling,  transporta-
 tion  and  storage.  The  quantum  of  such  deterioration  works  out  to  0.42%

 This is  sold  as  substandard  fertilisers.

 (d)  Buffer  stocking  of  fertilisers  has  been  done  at  more  than  600  depots
 in  the  country.  This  is  in  accordance  with  the  Government  policy  to  maintain
 buffer  stocks  of  20%  of  the  projected  trend  demand.  Since  this  is  a  normal
 feature  of  fertiliser  operation,  the  question  of  the  amount  of  loss  contributed

 by  unnecessary  occupation  of  storage  space,  salary  of  godown  supervisors,
 watchmen,  decline  in  value,  does  not  arise.

 भूमिगत  जल  qairerat  और  निवाई  को  जाने  वाली  भूमि

 2619.  श्री  समर  Tg  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वष  1976-77  और  1977-78  के  लिए  बड़ी  सिचाई
 परियोजनाओं

 और  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  gg  केन्द्रीय  वित्तीय  आबंटन  के  राज्यवार  आंकड़

 कण  हैँ  और  एसी  के  बारे  में  तथ्य  क्य  हैं  ;

 कण  गहन  और  उधला  नलकूप  frag  परियोजनाओं  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  भूमिगत  जल  संसाधनों  के  बारे  में  कोई  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  क्या  है  ;

 वर्ष  1977-78  में  अधिक  कृषि  भूमि  की  सिचाई  के  लिए  अपनाई
 गई

 of

 सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हू  और

 वर्ष  1977-78  के  अन्त  तक  एसी  कृषि  भूमि  के  राज्य-वार  आंकड़े  क्या

 जिसकी  सिंचाई  होने  की  आशा  है
 ?

 कृषि  और  मंत्री  (at  सुरजीत  fee  बरनाला  :  सिंचाई  एक  राज्य

 विषय  है  और  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  द्वारा  की

 जाती  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  एवं  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी

 शीष  अथवा  किसी  विशिष्ट  स्कीम  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  21  किन्तु  1976-77

 के  दौरान  कुछ  चुनी  हुई  स्कीमों  के  लिए  उनकी  प्रगति  में  तेजी  लाने  के  हेतु  her  द्वारा

 अप्रिम  योजना  सहाय्ता  की  व्यवस्था  की  गई  इसी  प्रकार  से  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान

 भी  कछ  सतत  एवं  नई  स्कीमों  के  लिए  अग्रिम  योजना  सहायता  देने  का  प्रस्ताव

 इनका  ब्यौरा  में  faut  गया  है  ।

 में  भूतल  और  भूगत  जल  संगठनों  के  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीमों  के  अंतर्गत  1976-77  तथा  वर्तमान  वर्ष  में  30  1977  तक

 विभिन्न  राज्यों  को  दी  गई  धनराशि  को  दिखाया  गया  है
 ।

 और  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  देश  के  3.28  मिलियन  wi

 किलोमीटर  के  कुल  क्षेत्र  में  से  लगभग  2.8  मिलीयन  at  किलोमीटर
 के

 क्षेत्र  के  लिए
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 ae

 नली  अनसंघान  करने  की  आवश्यकता  होगी  केन्द्रीय  भतल  जल  ate  द्वारा

 माच  1978  के  अन्त  तक  लगभग  1.  36  मिलियन  किलोमीटर  के  क्षत्र  को  शामिल

 करने  की  संभावना  है  ।  इसमें  कुल  1860  दोहनात्मक  होलों का  सुराख  करना  शामिलਂ

 होगा  ।  राज्य  भूतल  जल  संगठनों  द्वारा  आयोजन  के  yew  के  लिए  जलीय  भ-वज्ञानिक

 स्थिति  के  संबंध  में  अतिरिक्त  सर्वेक्षण  भी  किए  जा  रहे  है
 ।

 पहले  से  किए  गए  सर्वेक्षणों  उपलब्ध  आंकड़ों  आधारित  देश  के  कल  wae

 जल  संसाधनों  मोट  तौर  पर  अन्तिम  रूप  से  सिंचाई  के  sata  40  मिलियन gre  यर
 के  क्षत्र  को  शामिल  किए  जाने  अनमान  गया  है

 1974  में  पांचवीं  योजना  आरंभ  से  पहल  की  योजना  से  75  बहद  और

 155.0  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  को  आगल  जाया  गया  इनमें  से  वतंमान  वित्तीय  ag  के

 अन्त  तक  16  बहद  और  90  मध्यम  स्कीम  काफी  हृद तक  हो  जाएंगी  |  इसके  अलाघा

 पांचवीं  योजना  के  आरंभ  होने  से  ल.कर  1977  तक  कार्यान्वयन  के  लिए  24

 बृहद  और  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  की  स्वीकृत  fur  गया  है  और  यह  निर्माण  की  विभिन्न

 में  है  ।  वर्ष  के  दौरान  ब्हद्  एवं  मध्यम  स्कीमों  के  जरिए  1.3  मिलियन

 हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिचाई  शक्यता  के  सजित  होने की  संभावना  1977-78  के

 दौरान  भूतल  और  भूगत  जल  का  समुपयोजन  करने
 के  लिए  एक  बड़ी  संख्या  में  लघ  सिचाई

 स्किमों  से  1.79  मिलियन  हैक्टेयर  की
 अतिरिक्त

 सिचाई  शक्यता  भी  सृजित  होगी t

 (=)  facet ~ ata तीन
 में  1977-78 के  अन्त  तक  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई  स्कीमों

 के  जरिए  सुजित  होने  वाली  सिंचाई  शक्यता
 का  ब्यौरा  feat  गया

 विवरण--एक

 1976-77  और चुनी  हुई  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  1977-78  के  दौरान

 राज्यों  को  दी  गई  अग्रिम  योजना  सहायता  को  दिखाने  वाला  विवरण

 रुपये  )

 के  दौरान  दी  गई  सहायता
 क्रम

 राज्य  का  नाम
 ae  ta  eae  eG  ee  Se  tom

 स£०  1976-77  1977-78

 स्तावित  )

 आंध्र  प्रदेश  75  00

 बिहार  e  00  10  25

 गुजरात  00  00

 हरियाणा  50  00

 कर्नाटक  55  00

 केरल  50  50
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 क्रम  दौरान  दी  गई  सहायता
 स०  राज्य  का  नाम  ee  rene  ——

 1977-77  1977-78

 (area fat)

 मध्य  ्रदश  प्  13  00

 महाराष्ट्र  3.85  8  50

 उड़ीसा  2.00  6  00

 10  पजाब  1.50  10  00

 11  राजस्थान
 3.  00  50

 12  तमिलनाड
 कुछ  नहीं

 25

 13  उत्तर  प्रदेश
 8.  00  11  00

 14  पश्चिम  बंगाल  0.50  6  00

 ey  eee

 कल  39.  90  100.00

 विवरण--दो

 भूतल  और  भूगत  जल  संगठनों
 के  सुद

 दृढ़ीकरण  के
 लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  के  अंतगंतਂ  विभिन्न  राज्यों  को  दी  गई  राशियों  को  दिखाने  वाला  विवरण

 (ar@  रुपये  )

 (1976-77  1977-78

 क्रम  के  दौरान  के  दौरान
 राज्य  का  नाम

 स०

 तक )

 न्र  दश  20  8.75

 क  के असम

 10.0  45 बिहार

 गुजरात  10.  06

 हरिया णा  क  00  5.63

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  और  कश्मीर

 कर्नाटकਂ

 केरल  चक  3.62

 0.99 10  मध्य  प्रदेश
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 1976-77  1777-78

 ऋम  के  दौरान  के  दौरान

 स
 राज्य  BT  नाम

 30-9-77

 11  महाराष्ट्र  के  2.02  8.12

 12  मणिपुर  e

 13  मेघालय  ,

 14  नागालड  ee

 15  उड़ीसा  2.50  6.15

 16  पजाब  ध  ७  कै

 17  राजस्थान  oe

 18  सिक्किम  क  के  श

 19  तमिलना ड  oe  3.42

 20  त्रिपुरा  oe  2.03

 21  उत्तर  प्रदेश  2.00  8.41

 22  पश्चिम  बंगाल  oe के  9.  39

 ey  Ce  ne  ee  SRE  Nn  NS  SO

 कल  11.72  77.02

 विवरण--तीन

 मध्यम  और  लघु
 स्कीमों

 1977-78  तक  afar  की  जाने  वाली  सिचाई

 शक्यता  राज्यवार  ब्यौरे  को  ग  वाला  १ववरण

 हैक्टेयर में  )
 णा

 /
 क्रम  संघ

 राज्य  क्षेत्र  का  नाम  बृहद  और  लघ

 स०  मध्यम

 आंध्र  प्रदेश  o  e  28  38  1775

 असम  क  74  388

 बिहार  .  2316  2255

 982  1410

 हरियाणा  )  *  e  1710  1045

 हिमाचल  प्रदेश  e  के  के  95

 जम्म  और  कश्मीर  e  101  327

 कर्नाटक  1034  1030

 केरल  e  465  315
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 a  a

 क्रम  usta  राज्य  क्षेत्र  का  नाम

 स०
 बहद  और

 तु मध्यम

 10  मध्य  प्रदश  ची  1350  1510

 11  महाराष्ट्र  1207  1610

 1.2  .  25

 13  मेघालय  12

 14  नागालड  35

 15
 उडीसा  1324  605

 16  पजाब  a  2258  2840

 17  राजस्थान  1361  1950

 18  सिक्किम

 19  तमिलनाड  1177  2040

 20  30 त्विपुरा  .

 21  उत्तर  प्रदेश  5478  8145

 पश्चिम  बंगाल  1407  1360 22

 ag  EP  MY  ND

 कल  राज्य  25076  28809

 संघ  राज्य क्ष  त्न  10  105

 कुल  अखिल  भारत  25086  28914.

 age भाग  ay  oy
 जवाहरलल जनाह  NS लल  नहरु  क  नाम  स  चल  रही  कन्द्रीय  संस्थाएं

 2620.  श्री  समर  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृप  करेंगे  कि

 पंडित  जवाहरलाल  के  नाम  से  चल  रहो  विभिन्न  संस्थाओं  के  लिए  ag

 1977-78  के  लिए  कितनी  वित्तीय  राशि  नियत  को  गई  है

 ऐसी  संस्थाओ  के  नाम  क्या  हू  और  उन्हं  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा

 क्या  है  ;  और

 महात्मा  गांधी
 और  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  नाम  से  चल  रहो

 संस्था  के  लिए  उसी  av  के  लिए  कितनी-कितनो  राशि
 नियत

 की  गई

 समाज  कल्याण  और ATH स्कृति  म त्री  इन
 lata  w=

 मरत  प  चन्द्र  :  से  एक  विवरण

 लग्न है  ।
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 14  1899  (we) )  लिखित  उसर

 राष्ट्रीय  भाषाओं  के  विकार  क  लिए  fala  सहायता

 2621.  श्री  समर  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 संविधान  परिभाषित  राष्ट्रोय  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  वष॑  1977-78

 के  लिए  दो
 गई  वित्तोय  सहायता

 का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  इन
 भाषाओं  के  विकास  के  लिए  भिन्न-भिन्न  राशि  नियत  करने  का

 कया  औचित्य  है  ?

 (atlas समाज  कल्याण  और  atta  मंत्रालय  से  राज्य  मं  नार  ह  नागन  रेणुका  देवी  बरकटकी )  :

 (=)
 कोई  भो  भाषा  संविधान  में  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  परिभाषित  नहीं  को  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  क  लिय  संस्था  को  वित्तीय  सहायता

 2622.  श्रो  समर  Te:  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिये  विभिन्न  संस्थाओं  को  दो  गई

 सहायता  का  राज्य  वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उचीਂ  अवधि  में  साक्षरता  के  प्रसार  के  बारे में  इन  संस्थाओ  को  क्या-क्या

 उपलब्धियां  थीं  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री
 प्रताप  चन्द्र

 :  और  एक

 विवरण  dara है
 ।  [water  में

 र
 1  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 1264/77]

 mea  में  भू  मि  का  प्रतिशत

 2623.  att  वंचालारं  :  कया  aia  और  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 >
 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  कुल  कृषि  भूमि  फ  सिंचन  क्षेत्र  का  प्रतिशत

 अखिल  भारतीय  प्रतिशत  से  बहुत  कम  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सरकार  का  विचार  उस  राज्य

 में  और  अधिक  सिंचाई  शुरू  करने  का

 क्या  त्रिवेन्द्रम  जिलें  को  वामतयुरम  सिचाई  परियोजना  प्रस्तावित  नई  योजनाओं

 में  सम्मिलित है  ;  और

 यदि  ब्यौरा  क्या

 11]
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 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  (%)  1974-85  के  भूमि  उपयोग

 के
 आंकड़ो  के  केरल  में  सकल  फसल  क्षेत्र  की  तुलना  में  सकल  सिचति  क्षेत्र  की

 प्रतिशतता  21.  5  थी  जबकि  अखिल  भारतीय  औसत  25.4  थी  ।

 राज्य  में  सिचाई  विकास  की  गति  के  धीमे  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि

 राज्य  सरकार  द्वारा  बहुत  अधिक  सिचाई  स्कीमें  हाथ  में  ली  गई  हैं  और  इसके

 स्वरूप  परियोजनाओं  को  धन  का  कम  आबंटन  हुआ  लेकिन  पिछले  दो  वर्षों  में  परि

 व्यय में  वृद्धि  हो  जाने  राज्य  सरकार  द्वारा
 निर्माणाधीन

 परियोजनाओं  को  यथासंभाव

 शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  गम्भीर  प्रयतन  किए  जा  रहे  है  राज्य  सरकार  नई  सिंचाई

 स्कीमें  हाथ  में  लेने  के  लिए  भी  आवश्यक  कदम  उठा  रही

 1.0 केरल  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  15  नई  प्रस्तावित  परियोजनाओ  से

 लाख  ata x  क्षत्र  को  लाभ  पहुंचेगा  |

 राज्य  सरकार  ने  वामनपुरम  परियोजना  को  नई  प्रस्तावित  परियोजनाओ  की

 सुची  में  शामिल  कर  लिया  इस  समय  जल  आयोग  में  राज्य  सरकार  के

 साथ  परामशं  करते  हुए  इस  परियोजना  की  जांच की  जा  रही

 वामनपुरम  परियोजना  पर  780  लाख  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  है

 और  इसमें  जल-संचय  जलाशय  और  नहर  प्रणाली  के  निर्माण  द्वारा  राज्य  के  त्रिवेन्दम

 जिले  में  8090  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 aaa  क  लिए  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षत्रों  को  नाकाबदी

 2624.  श्री  क०  क्या  कृषि  और  fang  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  7  1977  को  एक  सक  पारित  किया

 है  कि  अनाज  वसूली  के  मौसम  में  राज्य  में  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षेत्रो  की  नाकाबंदी  करने

 का  अधिकार  राज्य  सरकार  कं  है

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  ने  उनके  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  पर  विचार  किया  है  और

 उनमें  किस  तक  संशोधन  किया गया  है  ?

 कृषि और  सिचाई  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  भानू  प्रताप  (#)  (a)

 और
 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  वसूली  मौसम  के  दौरान  अधिशेष  क्षेत्रों  की

 नाकाबन्दी  करने  के  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  सहमति  मांगी  थी  ।  भारत

 सरकार  ने  महसूस  किया  कि  aac faar  प्रतिबन्ध  लगाना  राष्ट्रीय  नीति  के  विपरित

 होगा  क्योकि  इस  नीति  के  अधीन  देश  भर  में  चावल  fate  धान  के  अबाध  संचलन  की

 दी  गई  है  और  इसलिए  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 4112
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 मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  क  लिए  बानों  कमी

 2625.  थो  परमानन्द  गोविन्दजोवाला  :  क्या  कृषि  और  faarg  मंत्री  az  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  पश्चिमी  भाग  और  विशेष  रूप  से  पश्चिमी  जिलो  में  इस

 ay  औसत  से  क्रम  वर्षा  हो  रहो

 क्या  वर्षा  को  कमो  के  कारण  इस  भाग  मैं  सिचाई  और  पोने  के  पानो  को

 कमो  हो  गई  है  ;  और

 ?

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  केन्द्रोय  सरकार  द्वारा  कार्थोवाहो  को  जा  रही

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  (att  सुरजीत  सिंह  :  &  मध्य  प्रदेश

 सरकार  से  आवश्यक  सूचना  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  क्या  गया  यह  सुचना  प्राप्त

 होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  ज्वार  को  समर्थन  मत्य  से  मूल्य  पर  बिक्री

 2626.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 कृप
 £ ह अ |  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसो  रिपोट  मिलो  है  कि  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र

 की  प्रामोण  में  ज्वार  qAda  मूल्य  से  भो  कम  मूल्य  पर  बिक  रही  है  और

 यदि  तो  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि और  faars  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भानुप्रताप  fag):  प्राप्त  रिपोर्टों  से

 विदित  होता  है  कि  कुछेक  भागो  केवल  कुछेक  किस्मों  को  छोड़कर  मध्य  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र  दोनो  में  ज्वार  के  ठीक  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  74.  00  रूपये  प्रति  feqea

 के  anda  मूल्य  से  सामान्यतया  ऊंचे  चल  रहे  हैं

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  निगम  जोकि  मध्य  प्रदेश  में  वसुलो

 एजेन्सो  के  रूप  में  कार्य  करता  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए

 है  कि  जब  कभी
 और  जहां  कहीं  बाजार  मूल्य  नीचे  चले  जाते  हैं  वहां  किसानों  द्वारा

 विहित  निर्दिष्टियों  के  अनुसार  बिक्रो  के  लिए  पेश  को  गई  ज्वार  की  wt ga  समथंन  मूल्य

 पर  खरोदा  जाता  है  ।

 बुरहानपुर  (sez  में  खुदाई

 2627.  श्री  परमानन्द  गोविन्दजीवाला :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  पूरवि  निमाड़  जिले  को  बुरहानपुर  तहसील  के  फोपनगर

 गांव  के  खेत  संख्या  290/143/3,  142/2  में  बुद्ध  की  सात  खड़ो  धातु  मूर्तियां  1964

 में  पाई  गई  थीं  ;
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 Far  खेत  संख्या  143/2  और  142/2  में  कुछ  एसे  अवशेष  विद्यमान  हैं  जिनसे

 वहां  स्तुप  होने  का  संकेत  मिलता  है  ;

 क्या  भारतीय  पुरातत्वीय  सर्वेक्षण  के  केन्द्रीय  सकिल  भोपाल  ने  इस  स्थल  पर

 और  खुदाई  करने  की  सिफारिश  की  थो ;

 न्
 GB,  A at क्या  इस  स्थल  पर  कोई  खुदाई  काय  नहीं  feat  गया

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (3To ०
 प्रताप  चन्द्र  और  (a)  जी  हां

 और  (=)  पहले  से  ही  उत्खनित  अनेक  समान  स्थलों  जेसा  होने  के  कारण

 इस  स्थल  को  कोई  प्राथमिकता  को  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  ।  अभी  तक

 कोई  उत्खनन  कार्य  आरंभ  नहीं  किया  गया  है  ।

 गुजरात  में  सिचाई  परियोजनाएं

 2628.  श्री  अहमंद  WHA a: प  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गुजरात  राज्य  के  लिए  कितनी  और  कौनसी  सिंचाई  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकारें

 की  स्वीकृति  हेतु  पड़ी
 है

 ;  और

 कितनी  और  कौनसी  स्वीकृत  सिंचाई  योजनाओं  के  fac  मांगी  गई  e

 राशि  नियत  कर  दी  गई  है  और  oat  प्रत्येक  ate  के  लिए  कितनी  राशि  स्वीकृत  की

 गई

 हृषि
 और  सिंचाई

 मंत्रो  सुरजील  सिंह
 :

 गुजरात
 ने  11

 ae  और  मध्यम  सिंचाई  स्कीमों  को  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  तकनोको  संवोक्षा

 और  योजना  आयोग  को  स्वोकृति  के  लिए  भेजी  इन  स्कीमों  के
 नाम  संलग्न

 विवरण

 (sTarg-TH )  में  दिए  गए  हैं
 ।

 गुजरात  के  लिए  1977-78  के  लिए  aH  परिव्यय  81.03  करोड़  RIT

 है  ।  इसमें  अंग्रिम  योजना  सहायतां  और  स्वोकृत  स्कीमों  के  लिए  प्रस्तार्वित  अतिरिक्त

 परिव्यय  भी  शामिल  है  |  राज्य  सरकार  का  इस  राशि  को  इस  प्रकार  खर्चें  करने  का

 * विचार है

 1  बूहद्  सिचाई  परियोजनाएं  5031 80  लाख  रुपये

 2  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  ,  1824. 00  लाख  रुपय

 3  mapa,

 a  1247.20  लाख  संपये नियंत्रण  arte  .  e  e

 जिन  बहुंदू  सिचाई  स्कोमो  को  धनराशि  दिए  ने  को  परिकल्पना  को  गई  उन्के  नाम
 और

 धनराशि  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  परन्तु  मश्यम  से

 संबंधित  परियोजना  वार  आबंटन  को  जानकारों  नहीं  है  |.
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 es

 विवरण--एक

 स्कीमों  क  वाम

 शहद

 हेरन

 जनखारी  जलाशय  (qz)

 भादर  (  राजकोट  )

 व

 मध्यम

 हेरनव  धरण-दो

 वेदी

 फुलजार  जामनगर

 भादर
 )

 मित्ती  )

 पी०  ए०

 10  वेनु

 11  कबनता री  सिंचाई  परियोजना  जिला )

 faavy—ata

 afzayerat  के  नाम

 लाख  रुपये

 q  हद

 703
 उकई

 माही  घरण-एक  400

 माही  घरण-दो  1131

 कंकरापार  e  50

 साबरमती  560

 माही  बजाजसागर  780

 पानस  607

 दमनगंगा  600

 करजन  चके  125

 10  75 सुखी  थक

 Ta  की  खेती  का  क्षेत्रफल

 2629.  श्रो  अण्णा  ब  '  पी०  शिदे
 :

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्रो  ag  बताने  कौ

 कपा  करेंगे  कि  गत  पांच  वर्यों  और  चालू  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  में  गन्ने  की  खेती  कितने

 एकड़  भूमि  में  को  जा  रही है
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 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  ag  1972-73  से  1976-

 77  तक  के  दौरान  गन्ने  के  अन्तगंत  के  राज्य-वार  क्षेत्र  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण

 (1)  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  वर्ष  1977-78  के  लिए  इसो  प्रकार  की

 कारो
 राज्य  सरकारों  से  देय  नहीं  हुई  तथापि  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण

 (2 (  )  में  wt  के  अखिल  भारतीय  प्रथम  1977-78  और  1976-77  की

 तुलनात्मक  जानकारी  के  1977-78  के  दौरान  गन्ने  की  कटाई  की  सीमा  संबंधी

 प्रारम्भिक  जानकारी  दी  गई

 विवरण--एक

 वर्ष  1972-738  1976-77 तक  गन्ने  के  क्षेत्र  क  अनुमान

 LE  एयाावााानााानामवामवाानाााानानााव
 क्षेत्र  में  )

 राज्य

 1972-73  1973-74  1974-75  1975-76  1976-77

 1  3  4  5  6
 ाा

 आन्ध्र  प्रदेश  134.  143.6  195.1  146.6  151

 गसम  .  34  39.  2  41.9  41.2  46

 133.  7  127 134.  138.8  140.7

 38  44,4  40.8  37.  7  49

 हुरियाणा  .  136.  149.7  161.4  157.  8  168

 प्रदेश  3.4  3.8  7

 जम्मू  और  कश्मी र  1.3  1.1  1.1  1

 124.1  128.  123 कर्नाटक  ्  104.2  109.6

 केरल  क  7.8  9.5  9.5

 51.9  56.9  80.7  77  78 meq

 महा  राष्ट्र  ह  146, 0  164. 6  185. 2  211.  240

 ee  1.1  0.7

 मेघालय  ्  0.2  0.2  0.2

 2. नागालंण्ड  ,  1.4  1.4  2.0

 44.0  45.  45
 30.7  41.0

 पंजाब  e  .  102.5  110.3  114.  113
 123.0

 34.0  40.2  51.3  40.  44

 128.  3  132 तमिल  नाडु  143.9  186.2  160.4

 2.0  2.2  2  2
 त्रिपुरा  .

 उत्तर  प्रदेश  1308.0  1472.7  491.5  1440.  q  1490

 पश्चिम  बंगाल  .  32.5  30.8  29.0  29  3  29

 लवनि

 अखिल  .  .  2,451.6  2,752.1  2,894.2  2,762.2  2,872.4
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 विधिक

 वर्ष  1977-78  के  गन्ने  क ेअखिल  भारतोय  प्रथम  अनुमान

 क्षेत्र  हैक्टार  में
 राज्य  a oy  mee  a  लान

 1977-78  1976-77

 अनुमान )
 ee

 2

 आन्ध्र  प्रदेश  135  132

 असम  41 4l

 बिहार  126  134

 गुजरात  50  43

 हरियाणा  175  175

 हिमाचल  प्रदेश  ,  ं

 ख्रम्म  और  कश्मीर  ं

 कर्नाटक  105  102

 AC

 मध्य  प्रदेश  77  79

 *
 283  245

 महा  राष्ट्र
 मेघालय  2

 46  0  47
 उड़ीसा
 पजाब  "117  of  117

 राजस्थान  44  9°  44

 तमिल  are  44  3  43

 त्रिपुरा  2  11

 उत्तर  प्रदेश  1478,  1462

 पश्चिम  बंग  29 30.5

 oS  ES,  CE  es  nS ESD

 अखिल  भारत  2775.5  2716.1

 ~
 $1977-78  के  आंकड़े  होने  के  कारण  पिछले  ay  के  आंकड़े  दो  रन

 स््भा  दि  |  पे

 टिप्पणी  :  (1)  मणिपुर  तथा  नागालंण्ड  के  संबंध  में  जानकारी  fas  अंतिम  अनुमान  में

 शामिल  होगी

 (2)  इस  अनुमान  में  1977-78  के  दौरान  गल्ले  को  फसलों  के  Ly AITT  बोया

 गया  सम्पूर्ण  क्षेत्र
 नहीं

 आता  गत  अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  प्रथम

 अनुमान  को  अवस्था  का  क्षेत्र  अंतिम  रूप  से  fete  किए  गए  फसल  के

 क्षेत्र  का  लगभग  90  प्रतिशत  ह ै|
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 खंडसारी  की  तुल  में  गेर-लवी  चीनी  क  मलय

 2630.  श्री  अण्णासाहिब पी०  :  क्यो  कृषि  और
 सिचाई  dat  यह  amd  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  वर्ष
 की

 में
 चालू  मौसम  में  गुड़  और  खण्डसारी  और  गैर-लेवी  चोनी  के

 तुलनात्मक  मूल्य
 क्या  हू ं?

 कृषि
 और

 सिंचाई
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  भानु  प्रताव  :  26-11-1976  और

 24-11-1977 को  गैर-लेवी  चीनी  और  गुड़  तथा  खण्डसारी के  तुलनात्मक  थोक  मुल्य  बताने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 चीनी  के  नय  कारखाने

 2631  शी  अण्णसा हिब
 पी०  शिदे  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 fi  वर्षें  1977-78
 के

 चीनी
 के  मौसम  में  चीनी  कितना  उत्पादन  होने  की  आशा

 भौर

 इस  वर्ष  कितने  नये  कारखानों  पहली  र
 उत्पादन  आरम्भ  होगा ?

 कृषि
 और

 सिचाई
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  चीनी  मौसम

 1977-78 के  दौरान  चीनी
 उत्पादन  लगभग

 52.0  लाख  मीटरी
 टन

 द्र
 11  ना rey  की  आ

 (@)  मह  TiSz

 गुजरात

 आन्घ्र  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 e  श तमिल  ars

 जोड़
 18

 राज्य  में  भूमि  की  अधिकतम  सं,सा  सम्बन्धी  कानूनों  पर  पुनर्विचार
 क  लिये  आयोग

 2632.  श्री  अण्ण्पसाहिब  पी०  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्य  भुजसत  सरकार  ने  न्।1ज्य  के  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  के  पुनविचार

 के  लिय  एक  आयोग
 नियुक्त

 किया है  और  यदि  तो  उसके  निर्देश-पद  कया  है  ;

 ऐसे  अयोग  की  नियुक्ति  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरक।र ऐसे  योग  नियुक्त  करने  के  लिए  अन्य  राज्यों  को
 प्रोत्साहन

 देगी  ;

 और

 कया  ऐसे  आयोग  की  fafa ]  से  राज्य  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  की

 क्रियान्विती  में  विलम्ब  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ?
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 वा

 कृषि  और  सिचाई मंत्री  खुरजीत  सिह
 :  हां  ।  नवम्बर  1977  में

 गुजरात सरकार  ने  एक  भूमि  अयोग  की  स्थापना की  है  ।  रणीय  विषय  सम्बद्ध  विवरण
 में

 दिये

 गये  है  ।

 भूमि  अयोग  का  गठन  सम्बन्धी  संकल्प  के  विषय  पर  अध्ययन  किया  जा  रहा है
 और  राज्य

 सरकार से  इस  विषय  में  बातचीत की  भारत  सरकार ने  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  भू  मि  सुधार  कानून

 का  ठीक-ठीक  कार्यान्वयन  किया  जाना  चाहिए  ।  थे  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों

 में  किसी  प्रकार की  ढ़ील  देने  के  पक्ष  में  नहीं है  इस  नीति  के  अनुरुप  संकल्प
 पर

 पूर्ण  विचार
 करने

 पश्चात  गुजरात  सरकार  को  सलाह  दी  जाएगी  |

 भारत  सरक।र  भूमि  सुधार  के  कार्यान्वयन  को  बन्द  करने  के  प्रयत्नों
 को  प्रोत्साहन  नहीं

 देगी
 ।  यदि  भारत  सरकार  की  दृष्टि  में  ऐसे  आयोग  से  कुप्रभाव  पड़ने  की  अशंका  हो  तो  वह

 प्रोत्साहन नहीं  देगी  ।

 जब  भारत  सरकार  संकल्प  का  अध्ययन  पूर्ण  कर  लेगी  और  राज्य  सरकारों  से  उसके

 णामों  पर  विचार  कर  लेगी  तभी
 कोई

 विचार  बनाया  जा  सकता है
 |

 विवरण

 राज्य  भूमि  आयोग  के  विचा  रणोय  विषय  निम्नलिखित  है  :

 (1)  योजना  के  प्रारंभ  होने  से  राज्य  में  भूमि  का  faca,  जोत  संरचना  और  भूमि  के  सम्बन्ध

 में  प्रबुत्ति  का  करना  ;

 (2)  और  भूमि  एवं  जोत  के  TAT HUT  को  प्रति  का  निर्धारण  कार्यकलापों

 में  कमजोरों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  और  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  धज काय  को  आगे

 बढ़ाने  के  लिये  उपाय  सूझाना  ;

 (3)  भूत  और  विद्यमान  के  अधिकतम  भूमि  को  सोमा  के  araat,  उपलब्ध  हुई  फालतु  भूमि

 और  ग्रामोण  कमजोर  वर्ग  में  उत
 के  पुनर्वितरण  को  प्रकृति  और  सोमा  के  कार्यास्वयन  की

 जांच

 (4)  कृषि  उत्पादकता  के  स्वर  और  बदलतो  हुई  टाकमोलोजी  तथा  कृषि  संरचना  को

 दीव  कालीन  स्थिरता  की  आवश्यकता  को  स्थितियों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  मागं

 निर्देशन  द्वारा  प्रदान  को  गयी  कसौटो  को  उप  प्रक्ता  का  मुल्यांकन  करना

 (5)  यदि  इस  faces  पर  पहुंचा  जाता  है  कि  उन  अधिकतम  सोमाओं  के  जो  कि  राष्ट्रीय  मान -
 दण्डो  के  अनुरूप  वह  अतिरिक्त  अंतिम  सोमा  से  उन  लक्ष्यों  को  उपलब्धि  हो  सकती  है

 जोकि  उपर  पहले  डो  निर्धारित  कर  दिये  गये  है  तो  ऐसो  अधिकतम  सी  मा  तैयार  करना  तथा

 सिफारिश  करना  जिसे  कि  अ।पोग  मुदा  और  कृषि  संबंधी  स्थितियों ,

 प्राकृतिक  सम्पदा  और  फार्म  संसाधनों  में  भिन्नता  के  संदर्भ  में  और  इसके  अतिरिक्त  चाल

 statist  स्तर  और  उनको  संभावित  प्रगति  को  दर  और  पूंजो  और  श्रम  एवं

 कास्तकार  के  उद्यम  से  इष्टतम  लाभ  सुनिश्चित  करने  को  संभाव्यता  पर  विचार  करना  1

 (6)  अधिकत  सोमा  संबंधो  कनून  के  ‘araaa  से  बाहर  भूमीका  कौन  सा  ad  आना  चाहिये

 और  कानून  की  व्यवस्था  से  किसे  और  fea  सीमा  तक  छूट  दी  जानो  चाहिए  ।
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 (7)  उपर्घुक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  फालतू  भूमि  के  बारे  में  निश्चय  करना  और  कम  जोर
 वर्गों  में  उसके  वितरण  पर  विचार  करना  ।

 (8)  भूमि  सुधार  उपायऔर  विशेषकर  अधिकतम  सोमा  के  कानून  और  मसौदा  से  पदा  हुई
 कृषि  में  रोजगार  क्षमता  और  मजदूरो  के  स्वयं  लगे  रोजगार  और  श्रमिकों  के
 बदलती  हुई  अवस्थाओं  का  पुनर्विलोकन  जेहां  तक  संभव  हो  राष्ट्रीय  मागं  दर्शी
 सिद्धान्तों  द्वारा  को  गयी  व्यवस्था  के  अनुसार  अधिक  कठोर  अंतिम  सीमा  के  कानून  द्वारा
 या  के  रूप  में  जिसे i  योग  अधिक  उपयुक्त  समझे  और  कार्यान्वयन  के  लिय  जिसे

 वे  सरकार  को  सिफारिश  के  द्वारा  इन  क्षेत्रों  में  पड़ने  वाल  प्रभाव  का  पूर्विलोकन
 करना ॥

 (9)'  पट्टंदारी  को
 समाप्त  करने  के  कानून  के  कार्यान्वयन  का  पुनर्विलोकन  समाप्त

 हुये  काय॑  और  उसके  कारणों  को  निर्धारण  गैर-कानूनी  पट्टेदारी  और  उनकी

 शर्तो ंके  विषय  को  जांच  करना  तथा  पट्टेदारों  कानून  के  पूर्ण  कार्यान्वयन  औैर  ऐसे
 दारों  के  पक्ष  में  अन्य  आवश्यक  कदमों  के  उपायों  को  सिफारिश  करना  |

 (10)  स्वामित्व  और  कब्ज  के  संबंध  में  अभिलेखों  की  वर्तमान  स्थिति  को  जांच  करना  तथा

 उसके  लिये  उपाय  सुझाना  जिससे  कि  इस  क्षेत्र  की  वास्तविक  स्थितियों  का  विश्व  सनोय
 ढंग से  पता  चल  सके  ।

 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  जोत  को  अधिकतम  सोमा  के  कानून  के  फलस्वरूप  बदलतो  हुई 111)
 फामं  संरचना  और  4-tarfaeg  के  aaa  में  योजना  के  प्रारंभ  होने  से  राज्य  में  गुणा  त्मक
 और  दोनों  दृष्टियों  से  कृषि  संबंधो  प्रगति  का  मूल्यांकन  करना  तथा  विकास

 की  दर  और  भविष्य  वृद्धि  की  क्षमता  में  आने  वालो  बाधाओं  का  मूल्यांकन  करना  |  उपर्युक्त

 निर्धारण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  नीति  के-अंतगंत  अधिक  कठोर  अधिकतम  सीमा

 कार्यक्रम  के  इन  पर  पड़ने  वाले  संभावित  प्रभाव  के  बारे  में  आयोग  को  सिफारिशों  के  संदर्भ

 में
 आयोग  उन  मानदण्डों  से  भिन्न  मानदण्डों पर  पहुंचता  है  जो  कि  राष्ट्रोय  तौर

 पर  निर्धारित  किये  गये  जांच  पड़ताल  करना  |

 (12)  राज्य  में  भूमि  का  कुल  उपलब्धि  को  जांच  करना  और  कृषि  आदि  के  विकास  के  लिये  इसके

 इष्ट्तम  उपयोग  के  लिय  तौर  तरीक  सुझाना  |

 (13)  मावात्मक  व  गुणात्मक  परिणामों  व  भूमि  सुधार  व  संरक्षण  आदि  के  विषय  में  कृषि

 कार्यक्रमों  की  शुरुवात  व  सुधार  के  बारे  में  विचार  करना  व  समन्वय  के  लिये  सुझाव

 दना  |

 (14)  भूमिहिन  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जातियों  तथा  ग्रामीण  जनता

 के  अन्य  कमजोर  और  विशेषकर  भूमि  अवासीय  भलाई

 के  लिये  अभी  तक  किये  गये  सुधारात्मक  उपायों  मूल्यांकन  करना  और  कम  से  कम

 मजदूरी  तथा  ऐसे  कारणों  का  जिनसे  बाधा  पहुंचती  तथा  विशेषकर  जो  निम्नतम

 मजदूरी  को  लागू  करने  के  विषय  में  हूं  और  जिनसे  seat  मजदूरी  में  सथायित्व  आता  हो

 विषय  में  सुनिश्चिय  करना  1

 (15)  सोमा  और  कालक्रम को  दृष्टि  ama  श्रम के  लिये  कम  से  कम  मजदूरी  के  प्रश्न  पर

 विचार  करना  और  रोजगार  और  स्तर  को  मात्रा  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  एवं  भूमि  सुधार  से
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 a

 पदा  हुई  कृषि  में  कम  से  कम  मजदूरो  और
 विशेषकर  अधिकतम  सीमा  संबंधी  की

 प्रभावशीलता  और  नयों  अधिकतम  सोमा  पर  पड़ने  वाल  प्रभाव  को  जांच  करना  व  उपयुक्त

 सिफारिश  करता  ।  यदि  आयोग  राष्ट्रीय  मागं  दर्शी  सिद्धांतो  से  भिन्न  अधिकतम  सीमा  का

 करता  है  तो  उसकी  जांच  करना  |

 (16)  उपर्युक्त  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  यदि  आयोग  के  विचार  से  इन  लोगों  को  उन्नति

 के  लिये  कृषि  से  सीमित  अवसर  प्राप्त  हो  तो  इन  भाग्यहीन  लोगों  के  लिये  जोवन  के  उन्नत

 स्तरों  का  सुनिश्चित  करने  के  लिये  और  विशेषकर  फामं  श्रमिकों  को  तथा  सामान्य  रुपसे

 ग्राम के  कमजोर  वर्गों  को  अधिक  रोजगर  और  उत्तम  मजदूरी  प्रदान  करने  हे

 कास्तकारो  के  अतिरिक्त  अन्य  उपायों  और  रास्तों  को  जांच  करना  और  यदि  उचित

 समझें  तो  उसके  लिये  उपाय  और  दृष्टिकोण  निर्धारित  करना  |

 (17)  साधारणतया  उन  सभो  अन्य  विषयों  को  स्पष्ट  करना  जो  कृषि  पट्टेदारों

 भूमि  को  अधिकतम  सोमा  और  कम
 जो  र

 वर्गों
 को

 समस्या  और  विशेषकर  राज्य  में

 भूमिहिन  श्रमिकों  को  समस्या  से  संबंधित  हू  ।

 Amount  Sanctioned  for  M.P.  Under  Inter-State  Water  Projects

 +2633.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state  the  amount  of  allocation  made  or  likely  to  be

 made  available  for  the  scheme  already  sanctioned  and  likely  to  be  sanctioned

 for  Madhya  Pradesh  under  Inter-State  Water  Projects?

 The  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Surjit  Singh  Barnala)  :
 The  outlays  recommended  for  the  year  1977-78  by  the  Subject  Group  of

 the  Planning  Commission  for  the  inter-State  projects  of  Madhya  Pradesh  are

 as  under:—

 Name  of  Scheme  Outlay  recommended  by  subject

 Group  for  1977-68
 ण

 (Rs.  crores)

 6  .28 1.  Chambal  Stage  I  and  II

 2  Bhander  Canal  0  .30

 0.20 Rajghat
 4  Bansagar  50.0

 Upper  Tapti  Stage  ॥ हि ई  0.50

 Pro VW  Vi चय  sion  grouped  with  other  schemes
 i

 The  actual  outlays  proposed  by  the  State  Government  in  the  State  Budget
 are  available.

 गुजरात  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  लिए  wer  दवारा  वित्तीय  सहायता

 2634.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  तथा  अहमदाबाद  नगर  निगम  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान

 अपनो  आवास  गन्दो  बस्तियां  हटाने  को  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  fata

 सहायता  मांगी
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 eee
 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  एसो  कोई  सहायता  दो  और

 यदि  तो  तत्संबंधो
 पूरा

 ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  कया  का  रण

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  बख्त  1  तथा

 चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दौरान  गुजरात  सरका र  ने  एको  कृत  नगर  विका  स  का  क्रम  के  अन्तगंत
 नगरनिगम  की  चल  रहो  परियोजनाओं  के  लिए  1.  25  करोड़  रुपये  और  बड़ौदा  नगर  निगम  को  प
 जनाओं

 के  लिए  40  लाख
 रुपये  को

 केन्द्रीय  सहायता  की  मांग को  है  ।  वर्ष  1975-76  और  1976-  ्

 के
 दोरान  एकी

 क्त  नगर्रा
 वकास

 योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकारने  इन  परियोजनायों  की  वित्त

 व्यवस्था  को  थी  ओर  ये  अट्मदाबाद  की  आवासोय  तथा  वाणिज्यिक  परियोजनाओं  एवं  गांधोनगर

 तथा  बड़ौदा  की  भू-विकास  परियोजनाओं  से  संबंधित है  ।

 नहीं
 ।

 (4)  प्रश्न  हो  नहीं  उठता

 (=)  परियोजनाओं  के  व्तम।न  मूल्यांकन  के  गूजरात  स  रटा NHN  और  अधिक  सहायता

 की  पात्र  नहीं  है  ।

 Indian  Council  of  Historical  Research

 2635.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Education,
 Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Council  of  Historical  Research  was  separated  from
 the  Indian  Council  of  Social  Science  Research  a  few  years  ago;

 (b)  if  so,  the  reason  thereof  and  the  work  done  by  it  during  the  last
 three  years;

 (c)  the  year-wise  expenditure  incurred  on  it  during  the  last  three  years;

 KC Re. (d)  who  is  the  present  Chairman  of  the  Indian  Council  of  Historical
 search  and  who  was  its  former  Chairman;  and

 (६)  the  reasons  for  removal  of  its  former  Chairman?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.  Pratap  Chandra

 Chunder)  ६  (a)  No,  Sir.  The  Council  was  established  as  a  separate  registered

 society  from  the  beginning.

 (b)  During  the  last  three  years,  the  Council  provided  financial  support  to
 49  research  projects  and  17  professional  organisations  and  awarded  fellow-

 ships  to  74  research  scholars.  The  Council  made  164  study-cum-travel  grants
 and  provided  assistance  for  publication  of  71  research  works  and  completed  9
 out  of  the  26  projected  surveys  of  Historical  Writings.  Under  the  programme
 of  translation  of  core  books,  212  manuscripts  have  been  prepared  of  which  24
 have  been  published,  two  of  the  nine  projects  relating  to  studies  in  Central
 Asian  Civilisation  have  been  completed,  seven  regional  seminars  were  organised
 and  40  books  besides  journals  and  newsletters  were  published.  The  projects

 122



 14  1899  (3% )  लिखित  उत्तर

 on  which  work  is  in  progress  include,  cémpilation  of  source  materials  relating
 to  ancient,  medieval  and  modern  Indian  history.  A  dictionary  of  Indian
 Archaeology,  A  Source  Book  of  Indian  History  and  Culture,  Role  of  State

 Legislature  in  the  Freedom  Struggle,  Compilation  of  Sources  for  the  project
 and  Praja  Mandal  movement  in  the  pre-independent

 princely  States.

 (c)  The  grants  given  to  the  Council  during  1974-75,  1975-76  and  1976-77
 are  Rs.  21.22,  32.27  and  Rs.  33.86  lakhs  respectively.

 d)  and  (e)  The  term  of  the  first  Chairman  of  the  Council  Dr.  R.  S.

 Sharma,  expired  in  March  1977.  Pending  appointment  of  a  new  Chairman,

 duties  of  the  Chairman.
 the  Director  of  the  Council  has  been  requested  to  hold  charge  of  the  current

 Grant  of  Foodgrains  to  Bihar  under  the  Food  for  Work  Scheme

 2636.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Agriculture
 and  Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  wheat  proposed:  to  be  given.to  Bihar  State  by  the  Central
 -Government  under  the  ‘Food  for  Work

 (b)  whether  Bihar  State  has  decided  to  take  up  the  work  of  development
 -of  rural  roads  under  this  scheme;

 and

 (c)  if  so,  the  period  for  which  the  labourers  in  the  rural  areas  are  likely
 to  be  provided  employment  under  the  scheme  ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Mi

 of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Bhanu  Pratap  Singh):  (a)  Government  of  Bihar  have  been  released  10,000
 metric  tonnes  of  wheat  for  minor  irrigation  projects  as  the  first  instalment
 under  the  scheme  ‘Food  for

 (b)  &  (c)  The  State  Government  has  also  proposed  to  take  up  earthwork

 for  the  construction  of  link  roads.  They  are  being  advised  to  take  up  construc-
 tion  of  durable  roads,  e.g.,  pacca  roads.  One  hundred  and  eighteen  lakh  man-

 days  of  employment  are  likely  to  be  generated  during  the  current  year.  The

 ‘Food  for  Work’  scheme  can  be  operated  during  any  part  of  the  year  depend-
 ing  upon  needs  and  availability  of  labour.

 Team  to  Study  Condition  of  Burma  and  Bangladesh  Refugees  in  Bihar

 2637.  Shri  Gyaneshwar  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Works  and

 Housmg  and  Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Central  Government  have  sent  a  team  to  Bihar  to  study
 the  conditions  of  refugees  from  Burma  and  Bangladesh  settled  in  Purnea,
 Katihar  and  Saharsa  Districts;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  give  them  some  special  faci-

 lities;  and

 (c)  whether  their  economic  condition  is  not  satisfactory  ?

 The  Minister  of  State  for  Works  and  Housing  and  Supply  and  Rehabilita-
 tion  (Shri  Ram  Kinkar):  (a),  (b)  and  (c)  Yes,  Sir.  The  official  team  has

 Government  for  consideration.
 returned  on  the  9th  November,  1977,  and  has  recently  submitted  its  report  to
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 दिल्ली  नगर  दिल्ली  क  कार्यकरण म  गिरावट  के  कारण

 2638.  श्री  मनोरंजन  व्या  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  ~~ yaata  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  feca
 नगर  निगम

 को  काफो  समय  से  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पढ़

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर  तथ्य  और  कारण  क्या

 क्या  इस  का रण  से  दिल्लो  में  सड़कों  एवं  वाटर  क. मनों  को  मरम्मत  जैसी  नागरिक  सेवाओं  में

 गिरावट  आ  गई  और

 यदि  तो  दिल्लो
 नगर  निगम

 के  कार्य  करण  को  जांच  एवं  इसके  कायं  करण  में  सुधार  करने

 हेतु  सरकार  क्या  कार्यवाहो  कर  रहो  और  इसके  वर्तमान  ढांचे  में  क्या  क्या  परिवतंन  किए  जाने

 के  विचार

 निर्माण  और  आवास  तथा  पु्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (*)  (@)  तथा

 चुनाव  के  बाद  नगर  निगम  के  पुनर्ग
 ठन

 के  तुरन्त  बाद  निगम  की  वित्तीय  कठिनाइयों  को  सरकार

 के  ध्यान  में  लाया  गया  था  और  स्टाक  को  अतिरिक्त  महंगाई  अध्यापकों  को  बकाया  का

 ठेकेदारों  आ  दि  को  बिलों  के  भुगतान  पर  आने  वाले  अतिरिकत  खर्चे  को  पूरा  करने  के  लिए  ऋण  सह्दायता

 मांगी  गई  थो  ।  गुह  मंत्रालय ने  1  977 में  2.  5  करोड़  रुपये  का  संसाधन के  रूप में  अग्रिम स्वी  कृत

 किया  था  ।  निगम  के  पास  उपलब्ध  साधनों  के  भीतर  विभिन्न  नागरिक  सेवाओं  का  अनुरक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।  चालू  ae  के  नगर  की  सड़कों  और  अन्य  सम्पत्ति  को  काफी  क्षति  पहुंची  थी  ATT

 उसकी  मरम्मत  करने  के  लिए  कदम  उठाय  गए  हैं  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  को  वित्तोय  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने

 1976  में  एक  समिति  की  निमुक्ति  की  थी  i  समिति  को  fonlz  दिल्ल  प्रशासन  के  विचाराधीन

 दिल्ली  नगर  निगम  की  स्थापना  को  बदलने  के  लिए  किसी  विशिष्ट  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा
 है

 ।

 भूमि  सुधारों क  बारे में  1977  में  हुई  बठक

 2639.  श्री  सनोर जन  भक्त  :
 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1977  में  राज्यों  के  मंत्रियों
 के  साथ  भूमि  सुधा  रों  के  बारे  में  कोई  बैठक

 हुई

 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  क्या  क्या  प्रमुख  मुद्दों  पर
 faarz-fana  किया  गया  और  उन

 पर  क्या  क्या  c faa  किये  गय  ;  और

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  और  fearat  को  दशा  को  सुधारने  के
 लिये  क्या

 योजनाएं  बनाई  गई

 कृषि  और  सिचाई  सुरजीत  सिह  :  जी  2-  11-77  को  केन्द्रीय

 भूमि  सुधार  समिति  की  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  अन्यों  के  साथ-साथ  कुछ  मंत्रियों
 और

 राज्यों  के  भूमि

 सुधार  कायंक्रमों  के  प्रभारी  वरिष्ठ  अधिकारी  ने  भाग  लिया

 और  बैठक  में  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  भूमि  सुधार  ara  क्रमों  के  कार्यान्वयन

 का  काय  आगे  बढ़ाया  जाना  चाहिये  और  कानूनी  तथा  कमियों  का  पता  लगाने  के  लिये
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 कड़ो  कायंवाही  को  जानो  चाहिये  ।  यह  भी  स्वी
 का  र

 किया  गया  कि  राज्य  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 लगाने  से  जो  भूमि  उपलब्ध  हुई  है  उसे  जल्दी  ही  खेतो  क  रने  वाले  पट्टेदारों  और  भूसिहिनो  में  आबंटित

 किया  जाना  चाहिये  ।  ag  भो  स्वोका र
 किया  गया  कि  भूमि  आबंटित  करने  से  पूर्व  भूमि  विकास  के  प्रयत्न

 किये  जाने  चाहिये  त।कि  अलाटो  भूमि  का  कब्जा  लेने  के  पश्चा तू
 उस  पर  फसल  पेदा  करना  शुरु  कर  सकें  ।

 जोतों  को  चकबन्दी  और  भूमि  अभिलेखों  को  अद्यतन  बनाने  के  लिये  काफी  जोर  दिया  गथा  |  यह  महसूस

 किया  गया  कि  जोतों  को  चकबन्दो  से  कृषि  संसाधनों  के  प्रभावी  उपयोग  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  और

 अद्यतन  भूमि  अभिलखों  से  स्व।मित्व  और  retard  के  अधिकारों  के  बारे  में  विश्वास  जागृत  होगा

 और  उमसे  कृषि  में  पं  जो  निवेश  को  प्रोत्साहन  जिसके  परिणामस्वरूप  कृषक  समाज  को
 बहुत

 लाभ  होगा  ।

 भारत  तथा  सोवियत  संघ  क  बीच  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान

 2640.  भो  के०  zwar fa  :
 क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  fr

 क्या  शिक्षा  मंत्री ने
 1977

 में  मास्को  में  भारत  और
 सोवियत  संघ  के  बोच

 सांस्कृतिक  अदान-प्रदान  के  बार  में  सोवियत  संघ  की  साथ  कोई  उच्च-स्तरीय  वार्ता  की

 यदि  at,  तो  उस  वार्ता  का  क्या  परिणाम  रहा  ;

 वष॑  1976-77  में  भारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  कौतनी  बार  सांस्कृतिक

 प्रदान  और

 क्या  आगामी  वर्षों  में  अधिक  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  होगें  या  कम  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृष्ति  मंत्री  प्रताप  और  (a)

 सोवियत रूस  के  मेर  13 से  16  1977  तक  के  प्रबास  के  दौरान  मे  सोवियत  रूप  के  प्रधान

 मंत्रो  प  रमश्रेष्ठ  श्रो ए०  के  सीजिन  से  मिला  और  उनसे  भा  रत  तथा  सोवियत रुस  के  बोच  सहयोग से  संबंधित

 मामलों  पर  विशेषकर  far  तथा  संस्कृति  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार-विमश  किया  ।  मेंने  पा  रस्परिक

 हितों  के  विषयों पर  सो वियत  रुस  के  संस्कृति  मंत्री  प  रमश्रेष्ठ  श्रो  पो  ०  द  मीचेव  और  उच्चतर  एवं  माध्यमिक

 विशिष्ट  शिक्षा  के  मन्नो  परमश्रेष्ठ  प्रो०  वी०  यलुतिन  से  भी  लाभदायक  विचार  विमर्श

 किया  ।  मेंने  श्री  aaraa  के  साथ  कला  और  शिल्प  के  fae  कर  थियेटर  के  विकास  के

 संबंध  में  चर्चा  की  ।  GCAASS  प्रो०  aaa  के  साथ  वैज्ञानिक  और  प्रोद्योगिकीय  विषयों

 पर  संयुक्त  पाठ्य  पुस्तकों  के  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  चर्चा  हुई  ।

 15  1977  को  मास्को  में  में
 ने
 भारतोय  कला  और  संस्कृति  समा रोह  का  भी  उद्घाटन

 किया  ।

 और  चालू  सांस्कृतिक  विनिमय  कायंक्रम  1  1976  से  31  1978

 तक  को  अवधि  के  लिए  है  और  इसमें  115  विनिमय  काय  क्रम  हे  ।  अगल  काय  क्रम  जिसकी  बातचीत  अभी

 दोनो  देशों  के  बीच  होनी  में  शामिल  किए  जाने  बाले  विनिमय  कार्यक्रमों  की  संख्या  के  art  में  बताना

 असामयिक  होगा
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 अनौपचारिक  और  प्रौढ़  शिक्षा

 2641.  att  के०  राममूर्ति  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  ज़िलों
 के

 नाम  क्या हूँ  जहां  अनौपचारिक और  ite  शिक्षा  केख  हैं  और  जिन्हें  वर्ष

 1976-77  में  Hey  सरकार  से  आधिक  सहायता  प्राप्त  हुई  और

 उत  वें  इत  परियोजनाओं  पर  सम्बद्ध  राज्यों ने  कितनी  धन  राशि  as  की  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  1265/77]

 Excavation  in  Rajasthan

 +2642.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Education
 and  Culture  be  pleased  to  state:

 Social

 Weltare

 (a)  whether  old  idols  and  other  architectural  pieces  etc.  are  often  found  at

 places  like
 Jhalrapatan,  Dug,  Gagron  in  the  Jhalwara  District  of

 Rajasthan;

 (b)  whether  a  large  number  of  ancient  remains  depicting  ancient  culture
 and  civilisation  are  found  in  the  area  around  Chandrawali  Temple  and  Jhalra-

 ः
 patan;  and

 (c)  if  so,  whether  Central  Archaeological  Department  have  any  plan  to

 undertake  excavation  work  there?

 Pratap The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Dr.
 Chandra  Chunder)  :.(a}  Old  idols  and  architectural  pieces  are  available  at  the

 centrally  protected  monuments  at  Jhalratpatan.  No  loose  sculptures  have,  how-

 ever,  been  reported  from  Dug  (Dag)  which  is  a  Buddhist  rock-cut  cave  of  the

 seventh  cen  A.D.  and  from  Gagron  which  is  a  fort  of  the  Rajput  Period.
 Of  these,  Dag  caves  are  centrally  protected.

 (b)  Architectural  Remains  of  old  temples  have  been  found  in  the  area

 around  ancient  temples  of  Chandrabhaga  in  Jhalrapatan,  District  Jhalawar

 (Rajasthan).

 (c)  At  present  there  is  no  proposal  to  undertake  excavation  work,  but  all

 loose  sculptures  from  the  area  have  been  kept  in  safe  custody.

 जल  संसाधन

 2643.  श्री  के०  मालन्ना  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ५७०७५ करग  कि  :  1977-

 में  देश  में  भूमिगत  जल  aaqigqay  का  उपयोग  करने  के  लिए  योजनाओं  पर  अनुमानतया  कितना  व्यय

 आएगा  ?

 1977-78  के  दौरान  देश  में कृषि  और  मंत्रो  सुरजीत  fag  :  वष

 लघु  सिचाई  पर  कुल  अनुमानित  व्यय  लगभग  460  करोड़  रु०  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  2  जिसमें

 रुपये  साव  जनिक  क्षेत्र  के  अन्तगंत  और  260  करोड़  रुपये  संस्थागत  क्षेत्र  से  इस  परिव्यय

 का  लगभग  65  प्रतिशत  भूमिगत  जल  योजनाओं  पर  व्यय  होने  की  संभावना  है  ।
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 EHITT  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार

 2644.  चोधरो  बलबीर  fag  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  22  1977  के  दैनिक  में  Hosa

 HASਂ  शोष॑क  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 कम  मात्रा  में  तोनते  तथा  अधिका  रियों  के  तत्संबंधी  भ्रष्टाचार  के  एसे  मामलों  को  रोकने

 के  लिए  कया  काय  वाहो  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  और  भारतोय

 निगम  ने  सूचित  क्रिया  है  कि  जिला  भारतोय  area  फिरोजपुर  को  यह  सूचना

 17  1977  को  प्राप्त  हुई  थो  कि  भारतोप  खाद्य  निगम  के  कम  चा रियों  की  द  ख-रख  में
 पंजाब

 राज्य  सिविल  सप्लाई  निगम  दवारा  गुरुहर-सहा य  रेलवे  स्ट  शन  से  भेजे  गए  तीन  रेलवे  बेगनो  में  बोरियों

 का  बजत  कम  था  पंजाब  areal  विभाग  को  इसो  प्रकार  को  सू  चना  मिली  दिखायो  देती  है  ।

 क्योंकि  ana  गुरुदर-सहाय  स्टेशन  मे  चन  चुके  थे  इसलिए  फ़िरोजपुर  छावनो  जंक्शन  पर  उन्हें  रोक  लिया

 गया  और  वहां  माल  उतारा  यह  पाया  गया  कि  तीन  वेंगनों  में  712  बोरियां  थी  जबकि  उनमें

 713  बोरियां  लादो  गई  बताया  गया  था  ।  शत  प्रतिशत  बो  Feat  का  वजन  करने  पर  कुल  कमी  21  frac

 59  फ्रिलो  और  600  ग्राम  पायों  गई  थो  ।  भारतोय  खाद्य  निगम  के  दो  कर्म  वा  रियों  जिन्होंने

 सहाय  स्टेशन  पर  इन  वैगनों  में  लदान  को  देखभाल  को  और  पंजाब  राज्य  सिविल  सप्लाई  निगम  के

 संबंधित  स्टाक  को  उं  जाब  राज्य  पुलिस ने  मुकदमा  चलाने  के  लिए  गिरफ्ता  र  कर  लिया  गया  था  |

 (7)  भारतीय  area  निगम  ने  जिला  स्तर  पर  विशेष  स्क्वायड  बनाए  हैँ  जोकि  रेलवे  स्टेशनों  पर

 छापे  मारते  हें  कि  कहीं  वहां  तनात  स्टाफ  वैगनों  के  लदान  में  किसी  प्रकार  का  कदाचार  तो  नहीं

 करता  है  ।  पे  गंतव्य  स्टेशनों  पर  भो  छापे  मारते  है  ।

 अवात  ह  बारे  त  अधिक  तया  वज्ञालिक  अनुसंधान  प्रतिष्ठान  का  अध्ययन  प्रतिवेदन

 2645.  श्रीप्रलज् वाई  मेहता  qa  frata  और  आवास  तथा  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  को  आधिक  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  प्र तिष्ठान  का  अध्ययन  प्रतिवेदन

 श्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  अगर  आवास  समस्या  का  10  वर्षों  कौ  अवधि  में

 संतोषजनक  समाधान  करना  है  तो  11,420  करोड़  रुपये  को  मात्रा  में  पंजों  निवेश  करना  होगा  ;

 यदि  तो  इस  art  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 जा  oar  पं  चजर्वोय  यो  जना  के  लिए  अ  वास  नोति  तैयार  करते  समय  उक्त  अध्ययन  प्रतिवेदन

 को  ध्यान  में  रखा

 निर्माग
 और

 आवास
 तथा  पूर्ति  और cyrara  मंत्री  सिकन्दर  TET)

 :  तथा

 हां  ॥

 यह  forte  राष्ट्रीय  भवन  )  संगठन  दवारा  समय-समय  पर  तैयार  किए  गए  तथा

 जारो  किए  गए  आंकड़ों  तथा  अनुमानों  के  अधार पर  मुख्य  रूप  से  तैयार  को  गई  है  ।  इस  रिपोट  म  मकानों
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 Agrahayana  14,  1899  (Saka)

 की  भवन  निर्माण  की  धत्तंमात  श्रतिवंबं  मकानों  के  निर्माण  की  अपे  क्षित  दर  और  उसके  लिए

 अपेक्षित
 पूंजी

 के  बारे  में  संक्षिप्त  रुप  से  विचार-विमष  किया  गया  यदि  आवास  निर्माण  कार्यक्रम

 की  विभिन्न  दरे  अपनाई  जाएं  तो  यह  रिपोटਂ  आवास  कार्यक्रम  को  रोजगार  क्षमता  तथा  भवन  निर्माण

 सामग्री  का  मांग  का  भी  विश्लेषण  करतो  है  ।  देश  में  मकानों की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इस
 रिपोर्ट में  तैयार  किया  गया  अनुमान  अधिक  लगाया  गया  है  ।

 आगामी  पंचवर्षी  य  योजना तैयार  करते  समय  आवास  संबंधी  सभी  संभव  अध्या  यनों  ,  रिपोर्टों

 तथा  अन्य  सामग्रो  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा

 शिक्षा  पर  प्रति  छात्र  व्यय  को  गई  राशि

 2646.  थो  तिवारी  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 सरकार  carer
 माध्यमिक

 तथा  हाई  स्कूल
 में  शिक्षा  पर  प्रति  छात्र  कितनी

 घनराशि खच  की  जाती  और

 प्रति  ora  पर  किए  गए  शिक्षा  व्यय  में  यदि  कोई  असमानता  है  तो  उसके  an  कारण  ह  उसे

 दूर  करने  के  लिए  क्या  काय  वाही  किए  जाने  की  सम्भावना

 fant, HAT TeATH समा  न  कल्याण  और  संस्कृति  क संत्री  प्रताप  चन्दर  1976- 77  के

 लिए  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  प्रारम्भिक  और  उच्च  माध्यमिक  स्कूलों  में  शिक्षा  पर  सरकार

 व्यय  की  गई  प्रतिछात्र  राशि  109.08  और  683.  49  रुपय  बनती है  ।

 प्रारम्भिक  और  उच्च/उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  प्रति  छात्र  के  शिक्षा  व्यय  में  अंतर

 कें  मुख्य  कारण

 (1)  शिक्षा  के  इन  स्तरों  पर  नियुक्त  शिक्षकों  के  बतन  मानों  में  और

 (ii)  शिक्षा के  इन  दो  स्तरों  पर  बच्चों  की  शिक्षा  में  लगन  वाली  गर शेक्षणिक  लागत  के  अनुपात

 में  अंतर  |

 aq  तथा  सीमान्त  किसानों  को  ऋण  देन  क  लिए  समान  मानदण्ड

 2647.  श्री  वसन्त  साठ  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करग  कि

 क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  एजेन्सीयां  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों

 में लघ  तथा  सीमान्त  किसानों  को  ऋण  देने  के  भिन्न-भिन्न  मानदण्ड  अपना  रही  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;
 और

 कृषक  जाति  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  देने  में  समान
 मानदण्ड

 अपनाने  के  लिए  क्या  कांयं
 वा  ही

 की  गई

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  सिंह )  (#)  व  ऋण

 देने  वाली  दो  बड़ी  संस्थागत  एजन्सियां  सहकारी  सोसायटियां  तथा  वाणिज्यिक  बंक  ह  वे  लघु

 तथा  सीमान्त  किसानों  को  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  में  कम  मार्जिन  या  कम  लम्बी  बापसी

 अदायगी  अवधियां  कम  ब्याज  दरे  और  प्राथमिकता  देने  जैसी  रियायती  शर्तें  अपनाती  हे  ।  इस  प्रयो

 के  ऋण  देने  वाली  संस्थाएं  aq  तथा  सी  मानत  किसानों  की  लघु  कृषक  विकास  एजसी  या  सुखाग्रस्त
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 उ  1977  लिखित  उसर

 विकास  कार्यक्रम  में  दो  गई  परिभाषा  को  अपना  है  |  कृषि  पुनर्षि्त  तथा  faara  मिगम  के  आवधिक

 ऋणों  के  लिए  पुर्वावत्त  के  प्रयोजनों  1972  के  मूल्यों  पर  आधा  रित  विकास  से  पूर्व की  2000

 रुपये  की  शुद्ध  आय  के  बारे  में  कृषि  पुरकित  तथा  विकास  निगम  द्वारा  निर्धारित  परिभाषा  को  अपनाती

 है  ;  कृषि  पुर्ावत्त  तथा  विकास  निगम  द्वारा  आय  सोमा  को  एकड़  सोमाओं  में  बदल  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  ब्रेक  ने  केन्द्रीय  सहकारों  बक  द्वारा  फटे  तथा  सोमा  स्त  किसानों  को  दिए  जाने  वाले

 अग्िमों  कोकम  से  कम  प्रतिशत  को  शर्ने  भोਂ  fratrca  को  है  ।  लघ  gen  विकास  एजंसो  तथा  सुखा  ग्रस्त

 an  fara  arama  को  विशेष  योजनाओं  के  Ole  तथा  सोमान्त  faatat  को  परिभाषा  इम

 Qa  ट  tT  अशात  लाएं ग  लाकों  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपनाई  जातों  है  ।  दूसरे  इलाकों

 के  लिए  भारतोप  रिज  बैक  ने  आम  तौर  पर  5  एकड़  के  बोच  सोमा  निर्धारित  की  है
 ।  कार्यकारी

 दल  जो  qatar  पोजता  तैयार  करने के  लिए  गठित  किए  गए  है  छोट  तथा  सो  मानत  किसानीं  की  परिभाषा

 के  लिए  मानदण्ड  में  अेक्षित  संशोधनों  पर  विचार  क्र  रहे  हैं  ।  भारतीय  fora  बक  द्वारा  गठित  एक

 दल  भी  बढ़  एजवों  पहुंच  के  अपनाने  से  उत्पन्न  हुई  समस्या
 कों  ,

 जिनमें
 विभिन्न  संस्थागत

 एजसियों  द्वारा  अपनाए  गए  विभिन्न  मानदण्ड  भो  शामिल  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 सरकार  CITT  अवन  कम्रलाशिवों  को  aiafka  stray  संबंधी  सीति  का  योक्तिकीकरण

 2648.  भी  बसन्त  wes  :  नया  निर्माण  शोर  काचाल  लथा  पवि  ओर  grata  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करग  कि

 Fea  सरकार  के  उत  कमंचारियों  की  श्रगीवार  संख्या  कितनी  है  जिनकी  सेवा  15

 से  अधिक्हो  गई  है  कन  उन्हें  अभी  तक  सरकारी  आवास  आबंटित  नहीं  किए  गए  हं  ;

 क्या  एसे  अधिकारियों  को  स्पा  बहुत  अधिक  है  जो  20-25  ag  सेवा  हो  जाने  के  बाद

 AM  भी  सरकारो  आवास  के  आबंटन  को  प्रतोक्षा  में  है  ;  और

 निर्माण  और  आबंटन  नौति  का  इस  प्रकार  यौक्तिकोकरण  करने  के  लिए  क्या  अविलम्ब

 काय  वाही  को  जा  रहो  है  जिससे  सरकारो  आबंटन  के  लिए  feat  भो  कमंचारो  की  15  ad  से  अधिक

 तक  प्रतीक्षा  न  करनो  पड़  ?

 निर्माण  ओर  आवास  तथा  पति  और  पुर्वात  मंत्री  ( at}  सिकन्दर  बढत )  :  तथा  दिल्ली

 नई  दिल्लो  में  सामान्य  पूल  से  वास  आबंटत  के  लिए  आबंटन  वर्ष  के  दौरान  ठाइप  विशेष  में  संम्भवत

 लब्ध  होने  वाले  एककों  को  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सोमित  आधार  पर  आवेदन  आमंत्रित  किए

 ज़ात  है  ।  जित  अधिका  रियों  का  सेवाकाल  15  वयं  या  इससे  अधिक  हो  गया  है  किन्तु  जिन्हें  सरका री
 ara  नहीं  दिया  गयाਂ  उनको  संख्या  के  बारे  में  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सामान्य  पूज  में  आवासों  को  काफो  संख्पा  में  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  आवास  के  लिए

 अधिकारियों  को  प्रतीक्षा  कम  करनी  पढ़े  ।

 महाराष्ट्र  क  ग्रामीण  क्षत्रों  पेयजल  को  व्यवस्था

 2649.  a). aa4a  ara
 :

 कया  निर्माग  ओर  अवाय  तया  पूरि  और  पुनर्वात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृप ८ करेंगे  क  :

 ग्रामों  और  अन्तरिक  क्षेत्रों  में  जहां  खेतिहर  मजदूर  और  किसान  रहते  पेयजल

 की  सप्लाई  के  लिए  महा  राष्ट्र  को
 कितनों  धन  राशि

 स्वी  कृत/आबंटित  की  गई  है  ;

 129



 Written  December  5,  1977

 उपयोगकी  गई  धनराशि  और  वास्तविक  उपलब्धियों  का  faaratz  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 पेय  जल  कौ  व्यवस्था  के
 लिए  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  अधौन  महा  राष्ट्र  में  कितने  ग्रामों

 का  पता  लगाया  गया  है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पुरति  और  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  )  तथा  इस

 बारे  में  कोई  सू  वना  उपलब्ध  नहीं है
 ।  क्यों कि  केवल  कृषि  मजदूरों  और  किसानों  के  लिए  कोई

 विशिष्ट  जलपति  योजना  नहीं  है  ।  गांव  के  समस्त  ग्रामीण  समुदाय  की  जरूरत  पूरी  करने  के  लिए  ऐसी

 योजनाएं  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  जातो  है  ।

 855.

 प्रति  शर  व्यय

 2650.  श्री  बसन्त
 साठ  :

 क्या  कृषि
 और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शेरों  की  अनुमानतः  कितनी  संख्या  है  और  विशेष  परियोजना  के  अधीन  प्रत्येक

 शेर  पर  औसतन  कितनी  धनराशि  खच  को  जाती  और  उसका  क्या  परिणाम  और

 शेरों  ar  शिकार  करने  के  कितने  मामले  गत  aq  सरकार  के  tala  में  आये  हें  और  उक्त

 मामले  में  को  गई  कायं  वाही  सहित  तत्सम्बन्धी  क्या  ब्योरा  है  ।

 कृषि  और  मंत्री  (=f  सुरजीत  fag  :  तथा  राज्य

 संघ  राज्य
 क्षेत्रों  से

 जानकार  एकत्र  को  जा  रहो  है  और  प्राप्त  होने  पर
 सभा  पटल

 पर  रख  दी

 जाएगो  ।.

 आन्घ्र  प्रदेश  में  नकदी  फसलों  का  उत्पादन

 2651.  श्रो  जी०  एस०  रेड्डी  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगेकि  :

 प्रदेश  में  हाल  में  समाप्त  हुए  खरीफ  मौसम  के  दौरान  नकदी  फसलों  का  अनमा

 कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 कया  राज्य  में  नकदी  फसलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि हो  रहो  है  अथवा  कमी
 ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  fag
 :  1977-78  के  खरीफ  मौसम  के

 दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  नगदी  फसलों  के  उत्पादन  के  अनुमान  अभो  देय  नहीं  हुए  हैँ  ।  हाल  की  तुफानी

 हवा  और  ज्वार-भाटे  को  लहरों  के  आने  से  पुरवं  अधिकांश  नगदी  फसलों  के  उत्पादन  को  सम्भाव्यताएं

 आमतौर  पर  अच्छो  बताई  गई  थीं  ।  उपलब्ध  सुचना  से  पता  चलता  है  कि  गुंतुर  और  प्रकासम

 जिलों में  हाल
 के  तूफान  और  ज्वार-भाटे  से  गन्ना

 और  तम्बाकू  की  काफी  हानि  हुई

 कपा  Tat  लाल  तम्बाकू  और

 केला  राज्य  की प्रमुख नगदी  फसलें  1972-73  से  1976-77  तक  की  अवधि  के  दौरान  इन

 फसलों  के  उत्पादन  को  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  दिया  गया  है  यह दे  खा  गया

 है.कि  इन  फसलों के  उत्पादन में  वर्षानुवष  भिन्नता  रही  है  और  निर्तर  वृद्धि  या  ह्लास  की  प्रवृत्ति

 प्रकट  नहीं  होती
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 Written  Answers
 Agrahayana  14  1899¥  (Saka)

 देश  म॑  खुराक  क  कलोरो  मगण  का  अध्ययन

 2652.  श्रो  जो०  एस०  रेड्डी :
 क्या  fsratt,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  ag  बता  ने  की  कृपा

 करेंगे  la  समाज  कल्याण  विभागद्वारा  देश  में  खुराक  के
 क  लोरी  गुण  के  लिए  बम्बई  में  किए  गए  सा  मुहिक

 समुदायों  के  तुलनात्मक  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला ?

 समाज  कल्याण  और  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र )  :  समाज  कल्याण  विभाग  ने

 में  freq  मध्यम  आय  वग  में  देशो  आहारों  और  ऊंचे  पौष्टिक  मूल्य  वाले  भोजन  का  अध्ययन

 से  सम्बन्धित  एक  अनुसंधान  परियोजना  प्रायोजित  की  जिसे  1975-77  में  कालिज  आफ  होम

 बम्बई  द्वारा  किया
 गया  इस  अध्ययन  के  अन्तमंत  गज  रातियों  ,  महा  पा  रसियों

 मुसलमानों  ate  gat  भारत  के  ईसाईयों  को  लिया  गया  था  ।  यह  पता  चला  है  कि  यद्यपि  इन  समुदायों

 में  भोजन के  ढंग  में  कोई  खास  अंतर  नहीं  था  और  एक  दिन  में  भोजनों  की  संख्या  2  से  4  तो  भी

 कलोरी  प्राप्ति  के  संबंध  में  विभिन्नताएं  थी  ।  महाराष्ट्रीयनों  का  नम्बर  प्रथम  था  जो  प्रतिदिन

 2478  कलो
 रो

 लेवें
 थे

 और  उनके  बाद  गूजराती  थे  जिनकी  2343  कैलोरी  की  खपत  थी  ।  सबसे  कम

 कनोरो  अर्याव  1422  पा  रसी  लेते
 थे

 जब  कि  पूर्वी  भारत  के  ईसाई  1700  कैलोरी  और  मुसलमान
 1773  AMD  लेते  थ  |  महाराष्ट्रीयों  ओर  गुजरातियों  द्वारा  अधिक  कलोरो  वालो  खुराक  का  कारण

 उनके  द्वारा  अवाज  तल  के  चीनी  और  गुड़  की  अधिक  मात्रा  में  खाया  जाना

 पारसियों  ate  gal  भारत  के  ईसा  इयों  दरा  अपर्याप्त  कलोरी  लिए  जाने  का  कारण  अना  चीनी

 औरगड़  के  कन  मात्रा  में  बाना है  ।  मस्लिम  सम  दाय  के  लोग  पन्ने  वा  ली  सब्जियों का  सबसे  अधिक  प्रयोग

 करत  पाए  गए  ।

 agnifearstt  क  माध्यम  से  उवंरकों  का  वितरण

 2653.  श्री  जी०  एस०,रेड्डी  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 फको

 क्या  सरकार  का  विचार  sa  cal  के  वितरण  का  कायें  सहकारिता अ ों  को  सौंपने का  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह  ;  और

 क्या  उब  रकों  के  बतंमान  विक्रेताओं  को  सहकारिताओं  के  एजेंटों  के  रूप  में  काय॑  करते  रहने

 अनमति दी  जायंगी  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fas  (#)  सहकारी  समितियां देश  में  खपत

 किए  गए  उवंरकों  का  लगभग  60  प्रतिशत  वितरण  करतो  इस  संबंध  में  कोई  नया  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  होता  |

 TAT  और  चीनी  का  उत्पादन

 2654.  श्री  बाला|साहिब  fae  पाटिल  :
 कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करण  कि

 1976-77  और  1977-78  में  गन्ना  तथा  चोनो  के  उत्पादन का  तुलनात्मक  विवरण क्या  है
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  fag)  :  चीनी  वष  1976-77

 अक्तूबर से  30  सितम्बर  के  दौसन  चौनी  का  उत्पादन  48.43  लाख  मीटरी  टन  हुआ  था

 जहां  तक॑  चोनो  वर्ष  1977-78  के  दौरान  चीनी  उत्पादन  का  संबंध  है  , इस  समय  विश्वसनीय  अनुमान
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 लगाना  जन्दबाजो  होगो  ।  परिचालन  योजना  प्रयोजनों  कें  लिए  फिलहाल  52  लाख  मौटरी

 का  अनुमान  अपनाया  गया  है  ।

 2.  वष  197  6-77  के  दौरान  गल्त  का  उत्पादन  1540 लाख  मीटरी  टन  1977-78  के

 दौरान  गन  के  उत्पपदन  के  बारे  में  राज्य  सरका  रों  से  अनुमान  प्राप्त  नहीं  हुए  ह  अखिल

 भारतोय  पहले  अनुमान  के  अनुसार  व्ष  1977-78  के  लिए  गंप्ने  के  अन्तगंत  क्षेत्रफल  का  अनुमान

 2775, 5  हजार  हैक्टर  लगाया  गया  है  जबकि  पिछले  sag  में  उसी  अनुमान  के  अनुसार  यह  क्षेत्रफल

 2716.  हजार  हैक्टर  था

 स्वातकोत्तर  और  उच्च  fza)  प्राप्त  छात्र

 2655.  श्री  बाला  साहिब  विष  पाटिल  :  क्या  समाज  कल्याण  और  azata  मंत्री  यह

 बताने  को  करेंगे  कि  रना  तकोत्तर  और  उच्च  fear  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  की  संख्या  का  गव  तीन

 |. है  केदौरान  वचंवार  ब्यौरा  कया  है
 ?

 तीन  वर्षों  की  अश्वयतन
 माज  कल्यान  तथा  संत्कुति  मंत्री  (STO  प्रताप कद  घना

 सचना  1971-72,  1972-73 तथा  197 3-74  से  सम्बन्धित  तथा  aaa  विवरण  में  दे  दो  गई  है

 विवरण  |]

 स्नातकोत्तर  और  उच्च  डिग्री  प्राप्त  छातों  के  विषय  में  5  दिसम्बर  1977 को  लोक  सभा  में

 श्रो  बाला  साहिब  चख  पाटिल  द्वारा  पूछे  जाने  वाले  अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  2655  में  संदभित  विवरण

 1971-72 से  1973-74 के  दौरान  उत्तीण  होने  वाले  उत्तर  स्नातक  तथा  डाक्टरेट्स 1

 उत्तोण  होने  वाले  स्नातकोत्तर  विश्वविद्यालय  मिलाकर )

 Se

 परीक्षा  1971-72  1972-73  1973-74

 एम०  एं०  54, 582 VOL  64,408  67,621

 एम०  एस०  सी ०  ह  ह  15,951  17,699  17,437

 5,615  6,993  8,869 एम०  काम ०  cd

 अन्य  स्नातकोत्तर  डिग्री  परीक्षाएं  ि  7,240  8,804  9,666

 ee हाकाफाटापटाएएवाएटगहाा एग ee  ee  ee  ee  ee  ey  ee  a  ee

 कुल  e  83,388  97,904  1,03,593

 टिप्पणी  :--  197 1-72  से  अभिप्राय है  1972  वार्षिक +  1971  पूरक  परीक्षाएं  1972-73

 तथा  1973-74  भी  वसे  ही  ।

 प्रदत्त  डाक्टरेट  उपाधियां  संकाय संकाय  शामिल  हैं  1)
 ह

 1971-72  1972-73  973-74

 प्रदा  न  की  गई  पी
 ०

 एच०  डी०  fearat  की  कुल  संख्या  2,547  ,050  3,956
 ———

 टिप्पणी  :  1971-72,  197  2-73  तथा  197  3-74  से  अभिप्राय  x  संबंधित  शैक्षिक सत्र  है
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 December  5,  1977

 अपन  सकान  रखन  वाल  सरकारी  कम
 चा

 रियों  को  सरकारी  आवो  आवंटन  करने  का  प्रभाव

 2656.  Matar  साहिब  fad  पाटिल
 :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  करेंग  कि

 जिन  सरकारी  कमंचारीयों  के  पास  अपने  मकान है  उन्हें  साम  न्य  पूल  से  सरकारी  आवास

 आबंटित  करने  संबंधी  सरकार  के  हाल  के  आदेशों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 कितने  सरकारी
 कमंचा  रियों  को  क्वाटर  नहीं  मिले  हैँ  और  खाली  Ly FaTS TT  की  संख्या

 कितनी है  ;  और

 इन  आदेशों  के  जारी  होने से  श पव
 की  स्थिति

 और  वतंमान  स्थिति  का  तुलनात्मक  faa-

 रण  क्या है  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पूति  और  gaata eo  मंत्री  सिकन्दर  (%)  आदेश  का
 प्रभाव

 यह  है  कि  अपने  मकान  रखने  वाले  कुछ  अधिकारियों  को  जो  CHIT  वास  के  दखल  म  अपने

 निजी  मकानों  के  किराये  की  आय  पर  आधारित  उन  दूवारा  अदाਂ  की  जा  रही  लाइसेंस  फीस  से

 कम  की  दर  अदा  करना  अपेक्षित  होंगी  ।  अपने  मकान  रखने  वाले  सभी  अधिकारी  सरकारी  वास  के

 आबंटन  के पात्न  होंगें  ।

 (q)  जो  अधिकारी  दिल्ली /नई  दिल्ली
 में  सामान्य  पूल  वास  के  आबंटन  के  पात्र  है  और

 आबंटन
 की  प्रतिक्षा  कर  रहें है है  उनकी  संख्या  लगभग  59000.  ।  जो  क्वाटर  रहने  के  योग्य  होते  है  उन्हें

 खाली  नहीं  रखा  जाता  है  ।  क्वाटर  के  खाली  होने  के  तुरन्त  बाद  मौजूदा  मिक

 के  आधार  पात्र  अधिकारी  को  आबंटित  fart  जाता  है  ।

 अपने  मकान  वाले  अधिकारियों  की  अपने  मकान  वाले  अधिकारी  जो

 संख्या  जो  .31-5-77  को  सरकारी  30-11-77  को  सरकारी

 मकान के  दखल मं  थ  मकान के  दखल  मं  थ

 1555  1320

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  क  पास  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा
 जमा  की

 गई
 धनराशि

 2657.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  निर्माण  अर  आवास  aay  पुर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  ag

 की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  एसी  सरकारी  समितियों  और  एसे  अन्य  ब्यवितियों  ने

 कुल  कितनी  धनराशि  जमा  की  है
 जिन्हेंअब  तक॑  भूमि  आबंटित  नहीं  की  गई  है  अथवा  भूमि  का  कब्ज

 हीं  दिया  गया  है  ;  और

 इन  समितियों  को  गत  तीन  वर्षों  म॑ पे  कितने  ब्याज  का  भुगतान  किया  गया  है
 ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  () % प्र ग्रप  aster

 को-आपरेटिव  सोसइटियों ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में
 96,2

 555/-  रुपये

 जमा  कर  दिए  हें  ।  पृथक-पृथक  व्यक्तियों  ने
 दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  में  35,67,264  रुपय

 जमा कर  दिए  हूँ  ।

 (@  कुछ  नहीं
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 दिल्ली  क  लिए  एक  अन्य  विश्वविद्यालय

 2658.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  विश्वविद्यालयों  के  अन्तगंत  कितने  कालेज  हैँ  और  उनमें  कल  कितने  छात्र

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  की  सं
 ख  को  ध्यान में  रखते  हु  ए  दिल्ली  में  सरकार का  एक

 और  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  के  लिए  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरु  दिल्ली  पर  कुल  कितनी

 धनराशि  खचं  गई  और  उक्त  धनराशि  कितने  oral  पर  ad  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  दक्षिणी  कम्पस  के  कुछ  कालजों  को  इस  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध

 करने  का  और

 (=)  यदि
 तो  इसके

 कया
 कारण ह

 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 खारा  दी  गई  सूचना  के  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  में  fagarfaat  की  संख्या

 78,781  जबकि  विश्वविद्यालय  के  शिक्षण  विभागों  में  यह  संख्या  18441  है  t-

 इस  समय  दिल्लो.में  कोई  नण  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  जवाहरलाल  नेहरू

 विद्यालय  को  दिए  गए  अनुदान  तथा  इस  विश्वविद्यालय  में  नाममांक  निम्नलिखित  है  :

 1974-75  197  5-76  1976-77

 वधि

 304.18  369.90  end  लाखों

 नामांकन  e  1724  2135  2310

 a  —

 :  चूंकि  जवाहरलाल  नेहरू  fazafaaraz  अधिनियम  में  विश्वविद्यालय  से

 कालेजों
 को
 संबद्ध  करने  की  व्यवस्था  नहीं  अत:-दुक्षिणी  परिसर

 के  कु  छ  काले जों  के  उक्त

 विद्यालय  से  सम्बदूधन  का
 प्रश्न न  उठता  ।

 उत्पादन

 2659.  श्रो  कुमारी  अनन्तन
 :

 कण  कृषि
 और  सिंचाई  मंत्री  यह  बता  नें

 की  कृपा  करेंग  कि
 थ

 भारत  में  किन-किन  स्थानों  पर  शहद  का
 उत्पादन  होता  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  age  का  राज्यवार  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 इन  वर्षों  के  दौरान  hess  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  इसके  उत्पादन  के  लियें

 प्रोत्साहन  दिय  गय  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रायें  और  कितनी  धनराशि  के  शहद  को  fate

 fear  गया  ?
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 कृषि  और  सिच्गई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  से  तक  राज्य
 सरकारों  केन्द्रीय

 सरकार  के  सम्बद्ध  विभागों  स ेआवश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासमय  लोक  सभा  के  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 10--2  शिज्ञा  क  अन्तगंत  व्याबहा  रिक  थ राय  प्रशिक्षण  केस्

 2660.
 श्री

 बाला
 साहिब  fae

 पाटिल
 :  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  प्रणाली  के  एक  अंग  के  रूप  में  ब्यावहा िक  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  ag

 भर  में  कितने  व्यावहारिक  काय  ex  खोले  गए  हू
 ?

 सचाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रतापमन्द्र  चन्द्र  )  संचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 की  बकाया  राशि

 2661.  SoMSAATTIAT  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करण  कि  :

 (#)  क्या  चीनी  सिलों  पर  की  करोड़ों  रुपये  की  राशि  बकाया  है

 क्या  ये  मिलें  बहुत  कठीनਂ  स्थिति  में  है

 कयाय  चीनी  मि  ल  ठ्क
 Ciel  र

 कीं  शर्तों  के  अनसार  गन्ना  उत्पादकों  से  गन्ना  खरीदने  की  स्थिति  a

 नहीं  ह  यद्यपि  बे  आरक्षित  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  है  ;

 क्या  इन  कारणों  से  गन्ना  उत्पादकों  में  are  असन्तोष  व्याप्त  ओर

 यदि  इस  संबंध  में  कपा  उपचारात्मक  काय  वाही  की  गई

 ote  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  1976-77  मौसम

 के  कुल  591.  18  करोड़ रुपय  के  गन  के  मूल्य में  से  देश  की  विभिन्न  चीनी  फे  क्ट्ियो ंको  1 5-1 0-77

 की  गन्ना  उत्पादकों  को  12.  59  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करना  था  यह  बकाया देय  राशि  कुल  मूल्य

 का  2.  प्रतिशत  ब्र ठती  है  जोकि  पिछले  दो  मौसमों  से  बहुत  ही  कम  था  ।  पिछले  मौसमों  में  खरीदें  गए

 गन्ने के  लिये  देय  मूल्य  के  के  711.  करोड़  ers  अतिरिक्त बकाया  हू  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को ए  सा  कोई  मामला  नहीं  बताया  गया

 की  शर्तों  के  अनसार बकाया  देख  राशि  बहुत  ही  कम  होने  के  चीनी  मिलों  को

 गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  दिए  गए  गन्ने  को  खरीदने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिय  ।  चाल  मौसम  के

 दौरान  प्राप्त  के  अनसार  0-  11-77 को  137  चीनी  मिलों ने  पिराई  का  काय  प्रारम्भ  कर

 feat  था  जबकि  इस  मौसम  में  उत्पादन  श  लक  में  कोई  fae  नहीं  दी  गई  थी

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठत े।

 बरोजगार  प्रशिक्षित  व्यायाम  प्रशिक्षक

 2662.  श्र  ज्पोतिमंप  बस  :  क्या  समाज  कल्याण  और  dena  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  wey  कि
 :

 क्या  इस  समय  500  प्रशि  क्षित  व्यायाम  प्रशिक्षक  बेरोजगार  हू  और
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 5  1977
 लिखित  उत्तर

 पदि  तो  उनका इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 Ferart, cerry aearey aar aenta कल्पाਂ  तथा  संस्कृति
 मंत्री  प्रताप चन्द्र  ra)

 :  इस  समय  दिल्ली

 संघ  शासित  क्षेत्रमें  रोजगार  कार्यालयों  में  23  32  बे  रोज़गार  प्रशिक्षित  व्यायाम  प्रशिक्षक  रजिस्टरड

 के
 अन्य  भागों  के  बार  में  ऐसी  हो  सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है ।

 शिक्षा  संस्थाओं  में
 शारी  रिक

 शिक्षा  अध्यापकों  को  रोजगार  उपलब्ध  करने  की  मूल
 दारी  राज्य  सरकारों/सं घ

 शासित  क्षेत्रों
 के

 प्रशासनों  की
 है

 ।  केन्द्रीट  सरकार  ने  राज्य  सरकारों /
 स  घ  शासित  क्षेत्रों  के

 प्र
 शासनों  को  ag  सु्ाव  दिया  है  कि

 वह  मिडिल  उ'न्व/उ  eer  माध्यमिक  स्कूलों
 में  250  छात्रों  अधवा  इसके  एक  भाग  के  लिए  कम  से  कम एक  प्रशिक्षित  शारीरिक  शिक्षा  अध्यापक की

 fry fet  सुनिश्चित  कर  ।  शारीरिक  शिक्षा  के  अध्यापकों  के  सम्बन्ध  में  बे रोजगारी  की  समस्या  पर

 निस्संदेह  देश  में  पढ़े  लिखे  ब  रोजगारों  की  समस्या  के  सम्पूर्ण  सन्दभ  में  ही  विवार  करना

 Scholarship  of  Ladakh  Students

 Welfare  aud  Culture  be  pleased  to  state:

 2663.  Shrimafi  Parvati  Devi  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 (a)  the  number  of  Scholarships  awarded  at  present  to  the  Ladakhi  students
 for  studying  in  higher  educational  institutions  outside  their  district  and  the
 number  of  students  taking  advantage  thereof;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  increase  this  facility?

 The  Minister of  State  in  the
 Mint

 of  | 0, ॥ ४) ॥ |  Social  Welfare  and

 (Smt.  Resuka  Devi  Barkataki)  :  (a)  &  (b)  The  requisite  information  is.

 being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  की  33  वीं  सिफारिश  az  की  गई  कार्यवाही

 2664.  श्री  के०  मायातवर  :  कण  निर्माण  और  आवास  तथा  पुति  और  पुर्वा  मंत्री  आवास

 के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  1975-76  के  प्रतिवेदन की  33  थीं

 सिफारिश  के  संबंध में  यह  बताने  की  gor  करेंग  कि  :  (ta )  सेवानिवृत्त  होने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी

 कमं चा  frat;  तथा  सेवा  करते  हुए  मरने  बले  केन्द्रीय  सरकारी  रियों
 के  परिवारों  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ?

 मिर्माण  और  आवास  तथा  पुरति  और  grater  मंत्री  सिकन्दर  geet)  :  (1)  सरकार ने

 रिश  स्वीकार  नहीं  की  है  क्यों  कि  सिफ  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लाभ  के  लिए  पहल  ही  एक

 योजना  है  जिसके  अन्तगंत्र  वे  स्वयं  आवास  स  प्राधिकरणों  आदि  से  मकान  बनाने  के  लिए

 अथवा  बने  बनाये  मका  नों/फ्ले  टों  आदि  की  खरीद  के  लिए  गृह  निर्माण  अग्रिम  ले  सकते  वे

 मध्यम  आयप्रुप  आवास  योजनाओं  से  भी  लाभ  उठा  सकते हू
 |  इसके  अतिरिक्त  वे  मकान  आदि

 लेने  के  लिए  अपने  भविष्य  निधि  लेखे  में  अपने  स्वयं  की  जमा  पूंजी  से  व्यक्तिगत  रूपसे  निकाल  सकते

 आवास  तथा  are  विकास  निगम  को  सलाह दी  गई  है  कि  वे
 उन  आवास  बोर्डों  आदि  को  ऋण

 यता  प्रदान  करे ंजो  उनके  द्वारा  निर्मित  का  10%  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के

 आवंटन  के  लिए  आरक्षण  करने  के  लिए  सहमत  हों  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  जब  सहकारी  आवास

 सोसाइ  टियों  से  पर्याप्त  ऋण  आवेदन  हो  तो  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की  सहकारी  आवास

 gfeat  को  प्राथमिकता  दी  जाए  ।
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 answer

 (1)  प्राककलत  समिति
 ने  एसी  कोई

 सिफा  रिश  नहीं  की  थी  किन्तु  यदि  किसी  केन्द्रीय  सरकारी

 कमंचारी
 सरकारी

 वास  के  दखल  सेवा  में  रहते हुए  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  उसके  आश्रितों  में  से  जो

 faa  पात्र  कार्यालय  में  #4  चारी  at,  सामान्य  पुल  से  तद्थ  आवंटन  के  लिए  विचार  किया  जाता

 Irregularity  in  the  Allotment  of
 Land

 to
 AICC

 for  Construction  of  Head  Office
 im

 2665.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and
 Supply  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  the  progress  made  in  respect  of
 the  enquiry  into  the  complaints  re:  irregular  allotment  of  land  to  the  All  India
 Congress  Committee  for  construction  of.

 its
 Head  Office  in  Delhi?

 ‘The  Minister  of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht):  No  enquiry  has  been  instituted.  The  question  of  progress
 of  enquiry  does  not,

 therciOre,
 arise.

 Accommodation  for
 Members

 of
 Parliament

 2666.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  and  Supply
 and  Rehabilitation  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  types  of  accommodation  for
 and  the  number  of  units  in  each.

 type  at  present;

 (b)  the  covered  area  and  open  area  in  square
 metres  in  each

 type;

 (c)  whether  Government  propose  to  bring  uniformity  in  the  residences  for
 M.Ps.,  and

 (d)  the  number  of  M.Ps.  who  have  applied  for  allotment  of  sefvant  quarters
 but  who  have  not  been  allotted  the  same  and  the

 reasons
 therefor?

 The  Minister of  Works  &  Housing  &  Supply  and  Rehabilitation  (Shri
 Sikander  Bakht)  (a)  The  Members  of  Parliament  are  allotted  accommodation
 both  from  the  M.Ps.’  Pool:and  from  the  General  Pool.  The  accommodation
 in  the  M.Ps.  Pool  has  not  been  classified  into  types.  The  Pool  consists  of  153

 bungalows  and  418  flats  besides  178  double  and  single  suites  in  Western  Court

 Hostel  and  Vithalbhai  Patel  House.  10  bungalows  at  Windsor  Place  /  Janpath
 which  had  been  got  vacated  for  demolition  in  connection  with  the  clearance  of
 site  for  the  construction  of  a  hotel  by  the  LT.D.C.,  one  double  suite  in  Curzon

 Road  Hostel  and  one  Type  ४.  flat  in  Shahjahan  Road  have  temporarily  been

 placed  at  the  disposal  of  the  Lok  Sabha
 Secretariat

 for  allotment  to  their

 Members.

 From  General  pool,  105  bungalows  of  types  WI—VIII  are  at  present  with

 the
 Members  of  Parliament.

 (b)  The  covered  81685  and  open  areas  vary  Over  a  wide  range.

 (0)  No  such  proposal  is  at  present  under  consideration  of  Government.

 (d)  Allotment  of  servant  quarters  to  Members  of  Parliament  who  are  occu-

 pying  M.Ps’  Pool.  houses/fiats  is  made  by  the  Lok/Rajya  Sabha  Secretariat.
 General  Pool  bungalows  in  occupation  of  Members  of  Parliament  have  servant

 quarters  attached  to  them.
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 a

 अपन  मकान  होत  हुए
 भो

 सरकारी
 आवास  में  रह  रहे

 युक्त  सचिव  तथा  सचिव  पद  क  अधिकारी

 2667.  Mao  राम  मूर्ति  :  कया  निर्माण  और  आवास  तथा  पुरति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृप  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  तथा  सचिव रैक
 के  कितने  ऐ  से  अधिकारी है  जो  दिल्ली

 में  अपने  मकान  होते  हुए  भी  सरकारी  आवास  में  रह  रहें  ह  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  पुति  और  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर

 wage  मंत्रियों  को  मकान  खाली  करन  लिए  जारी  किए  गए  नोटिस

 2668  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  तथा  gta  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंग  कि

 \  )  कया  सरकार  ward  मंत्रियों  को  सक।न  खाली  करने  के  लिए  नोटिस  जारी  करती

 है  जिनमें  वे  वंधरूपਂ  से  रहने  के  हकदार हँ  ;

 क्या  व  नियमित  रूप  से  अतिरिक्त  किराया  देते  रहें  और

 a
 क्या  उन  भत पु  मंत्रियों  को

 विशेष  रियायत  दी  गई  है  जो  जनता  पार्टी  में  शामिल  हो  गए

 ह
 ? *

 fata  और  अवा  तयबा  gta  और  पुर्नवास  मंत्री  सिकन्दर  :  (=  )  नहीं  ।  जो

 भूतशुव  मंत्री  संसद  की  किसी  भी  सभा
 के

 सदस्य  नहीं  रहे  उनके  दखलਂ  में  टाइप  viii  के

 मकान  थे  उतके  रद  कर  दिये  गए  थे  ।  जो  भूतपूर्व  मंत्री  way  लोकसभा  के  सदस्य  पुन

 हु  क ि थ  द् अबवा  जों  राज्य  सभा के  सदस्य  बने  प् थ  उनके  दंबल  के  के  सकान के

 आबंटन  a  शर्त  पर  निष्मितਂ  किए  गए  थे  कि  जब  कभी  किसी  मंत्री  आवंटितਂ  करने  के  लिए

 था  किसी  अन्य  सरकारी  प्रयोजन  के  लिए  इन  मकानों  की  आवश्यकता  होगी  तो  वें  इन

 मकानों  कर  दें  |  भून [न  जो  अअ  संत  सदस्य  के  दखल  में  जो

 के  कुछ  महीन  है
 जूरी  मंत्रियों  ''

 को  आवं  टितਂ
 करने  अथ  वा  अन्य  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  उ  नके

 मकानों  को  इन  मकानों  में  रह  रड
 भूत गु

 मंत्रियों  को  वे  कल्पिक  वास  आवंटित  कर

 fast  17>
 है  तथा  ota  अनुरोध  fHaT  गण  है  कि  वे  ergt—vill  के  मकान  खाली

 कर
 दें  ।  भूतपूर्व

 संपर सहन  के  रूप  में  वा  सके अवर के पात्र है के  पात्र  हँ  लेकिन  वे  के  उन  मकानों को

 अपने  कब्ज  में  art  के  लि
 ए

 कानूती  तौर  पर  पात  ait  हैं  जो  उन्हें  मंत्री  की  हैसियत  से  आवंटित  किए

 यए

 जो  भूतपूर्व  मंत्री  संसद  सदस्य  होने  की  हैसियत  से  सरकारी  वास  को  अपने  दखल  रख

 हुए  है  उनसे  उसी  दर  पर  लाइसेंस  फीस  ली  जाती  है  जो  सामान्य  पूल  के  मकानों  के  दखलकार  संसद

 सदस्यों  प्र  लागू  होती  है

 नही ं॥

 139



 Agrahayana  14,  18  9 Papers
 कात

 on  the

 i
 (Saka)

 व

 सभा  पटल  पर  गयें  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ading i  स्लिम  fasafaarag © ad
 क  ad

 1973-74
 के  प्रमाणित  लेखे  और  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला एक  विवरण

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  (3To ०
 प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )

 :  म  निम्नलिखित  पत्न

 पटत  पर  रखता  हूं  :--

 (q#)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़ के  वर्ष  1973-74 के  प्रमाणित

 लेखे  तथा  अंग्रेजी  की  एक प्रति  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन ।

 उपर्युक्त  बेजों  के
 सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  ने  बाला

 एक  विवरण  (fact  तथा  अंग्रेजी  ॥

 [warty  में  रखा  गया  ।  देखिय  सं०  एल०  eto  1254/77]

 भारत  मं  औषधियों  क  दुरुपयोग  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 काय  तथा  श्रम  मंत्री  (att  रविन्द्र  :  में  श्री  र।जनारायण  की  ओर  से  निम्नलिखित

 पत्न  संभा  पटल  पर  रखता हूं  :--

 भारत  में  औषधियों  के  दुरूपयोग  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बतीने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [warera  म  रखा  गया  देखिय स  ०  एल ०  ठी
 ०  1255/77]

 Notifications  ander  Urban  Land  Ceiling  and  Regulation  Act,  1956

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  and  Supply  and
 Rehabilitation  (Shri  Ram  Kinkar)  :  I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  each

 of  the  following  Notifications  (Hindi  and  English  versions)  under  sub-section  (3)
 of  section  46  of  the  Urban  Land  (Ceiling  and

 Regulation)
 Act,  1976

 (i)  The  Urban  Land  (Ceiling  and  Regulations)  (Sixth  Amendment)  Rules,

 1977,  published  in  Notification  No.  G.S.R.  1049  in  Gazette  of  India  dated

 the  6th  August,  1977  together  with  an  explanatory  memorandum.

 (ii)  The  Urban  Land  (Ceiling  and  Regulation)  (Seventh  Amendment):

 Rules,  1977,  published  in  Notification  No.  G.S.R.  1226  in  Gazette  of  India
 dated  the  17th  September,  1977  together  with  an  explanatory  memorandum.

 {Placed  in  Library  See  No.  Lt-1256/77)

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  क  अन्तर्गत  अधिसूचनायें  तथा  विलम्ब  क  कारण  बताने  वाला  एफ

 विवरण

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  are  प्रताप  fag)  (1)  म  आवश्यक  वस्तु

 अधिनियम  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्नों  तथा  अंग्रे जी

 ही  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 140



 5  1977  अनुसूच्ति  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बन्धी

 मांस  area  उत्पाद  )  आदेश  1976, जो  दिनांक  29  1976  के

 भारत  के  र। जपत  में  अधिसुचन।ा  संख्या  सां ०  अं ०  1776  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 ato  सां०  नि०  638  जो  दिनांक  12  1977  के  भारत  के

 में  safer  हुई  थी
 |

 )  उर्वरक  संशोधन  1977,  दिनांक  14  अक्तूबर

 1977 के  भारत  के  राजपत्र  में  Alo  ato  नि०  640  (  में
 प्रकाशित  हुआ  था  |

 Alo  ato  fro  663  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में  शित  हुई  थी  तथा  जिसके  दूबारा  दिनांक  2  1976  की

 संख्या  Alo  ato,  fo  865  में  बतिपय  संशोधन  fer  2

 (2)  उपर्युक्त  में
 उल्लिखित

 के
 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  क।रण  बत।ने  aa  एक  विवरण  (fest  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 [aaa  में  रखा  गया  देखिये  स०  एल ०  ०  1257/77]

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 पांचवाँ  ofaqee

 श्री  गौरो  शंकर  राय  :  मेँ  देवी  विपत्तियों  से  हुई  क्षति  से  राहत  के  बारे में  भारत  के

 महा  लेखापरीक्षक  के  1973-74  के  अनुपूरक  प्रट्विदन  संघ  सरकर

 पर  लोक  लेखा  समिति  के  qiaet  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  हं  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कत्याण  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND
 SCHEDULED  TRIBES

 दसवां  faery  चौदहदां  प्रतिवेदन

 श्री  सूरज  भान  :  म
 अनुसुचित  त्था  अनुसुच्ति  wag  दियों  के  बत्य  र्व्घ  ज  ॥

 के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हुं

 (1)  face  मंत्रालय-(अधिक  क यं  विभाग-रबकक।री  प्रभाग-इलाह ब.द  बैंक  में

 प्रबन्ध  प्रशिक्षणा्धियों  को  भर्ती  पर  aqat  प्रतिवेदन  ।

 (2)  गृह  मंत्रालय-परीक्षा-पूर्वे  प्रशिक्षण  इलाहाब!द  पर  समिरि  वे  तैत।लीसवें

 प्रतिवेदन  लोक
 में  दी  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार  की  गयी  कायवा ही

 के  बारे  में  चौदहवां  प्रतिवेदन  |

 लिट
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 आ  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 नौवां  प्रतिवेदन

 TAA  mre  तथा  श्रम  संत्री
 ५ शना  रविन्द्र  :  में  प्रस्त।व  करता हूं

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  ata  प्रतिवेदन  जो  2  1977  को
 ह  क

 सभा  में  प्रस्तुतਂ  ferry  सहमत
 =  ।

 थो  ओन त  रप  :  मैने  फरक्खा  बांध  के  ब।रे  चर्चा हेतु
 समय  देने  के  लिये  अनुरोध  था  लेकीन

 पह  चर्चा  भी  तक  भी  नहीं  हुई है  इसे  अगले  के  लिये  रखा  है  ।  इसकी  चर्चा  के  लिये

 यथाशीघ्र  समय  निश्चित  किया  जाये  ।

 घो  कंवरलाल  गुप्त  :  दिल्ली  के  दोनों  विश्वविद्यालय  बंद  हैं  यह  विषय  महत्वपूर्ण  है  ।  इसकी

 चर्चा  के  लिये  यथाशीघ्र  कोई  समय  निश्चित  जाये  ।

 qa  तो  कुष्णत्  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  बंद  होने  के  ब।रे  ध्य।न।कंबण  प्रस्त।व  स्वीकर

 करने के  रे  मैने  अ।पसे  अनुरोध  था  ।  अ  पने  कहा  था  कि  इस  qe  एक  अल्प  प्रश्न  अ।या है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस ब रे  अल्प  प्रश्न  के  अन्तगंत  काफी  चर्चा  हुई है  ।

 &  Vijay  Kumar  Malhotra  (South  Delhi)  :  A  calling  attention  notice

 given  on  this  subject  may  be  taken  up.

 at  mo  ‘eTaa fa  (aaT<)  मैँने  तूफान  के ब।रे  नियम  193 के  अन्तरगत  एक  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  पर  कल  एक  सामान्य  चर्चा  होगी  ।

 Sto  feta  चक्रवर्ती
 :  श्री  कवंरल।ल  qa  दिल्ली  के  विश्वविद्यालयों

 के  बंद  होने  सम्बन्धी  बात  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 ( srereart7)

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 >
 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  नौवे  प्रतिवेदन  र  जो  2  1977  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  सहमत  हैਂ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 श्रो  वसंत  साठ  :  aa  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की
 दी  इस  पर  अपने

 ant  निण॑य  लिया  ?

 अध्यक्ष  महोदथ  :  यह  विचारधीन है  ।  इस  सम्बन्ध में  कुछ और
 कयं  वाही  वृतांत में

 शामिल

 नहीं  किया  जायेगा

 काय  aTet-Aa Tea  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 *Not  Recorded.
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 14  1899  नियम  377  के  अधीन  मामले

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 श्री  लंका  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  x  क्षा

 श्री  क०  दी ०  कोललराम  :  हाल में  श्री  am  में  हुए  दंगो ंमें  विशाल  पैमाने  पर

 WAST  और  बहुत  सी  हत्याएं  हुई  जिसके  शिकार  दक्षिण  भारतीय  विशेषकर  त।मिलभाषी

 लोग हुए  इससे  भारतीय  समु  यॉं  में  fae  की  लहर  दौड़  गई  और  श्री  में  भारतीय  मूल  के  लोगों

 की  जानमाल  की  सुरक्षा  के  विषय  में  उनका  उत्तेजित  होना  ही  है  ।  तामिलनाडू  विधान

 सभा  ने  एकमत  से  यह  संकल्प  पारित  किय  है  कि  श्री  लंका  को  एक  संसदीय  प्रतिनिधि  मंडल  भेजना

 अवश्यक है  विदेश  मंत्री  को  एक  पत्न  लिखकर  यह  अनुरोध  है  कि  लोगों  की  भावनओं

 का  पता  लगने
 के  लिये  श्री  को  एक  संसदीय  प्रतिनिधि  मंडल  भेजा  जाये  ।  श्री  वाजपेयी  ने

 अपने  उत्तर  में  है  कि  श्री  लंका  को  एक  प्रतिनिधि  मंडल  भेजन  पर  विच।र  हो

 है  ।  उनका  उत्तर  मिले  दो  मास  हो  चूके  हैँ  हम  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  स्थिति  जानना  चहते  हैं  ।

 अनुरोध  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  विदेश  मंत्री  श्री  सरक।र  से  भारतीय  मूल  और

 तमिल  भाषी  लोगों  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  लिये  ब।तचित  करें  और  उचित  हल  निकालें  |

 मुझे  प्रधान  मंत्री  ने  सुचित  fara  है  कि  दंगों  के  Faraz  लोगों  के  लिए  उच्चायोग  की  माफंत

 श्री  लंका  को  10  लाख  रुपये  भेजे  गय  परन्तु  हमें  नहीं  कि  इस  धन  को  किस  प्रकार  व्यय

 किया  गया  ।  उन्हें  क्य  रिय।यतें  दी  गई  ?  हम  इसकी  जानकरी  चाहते  हैं  ।

 तत्श्ग्त्  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  क  लिय  दो  बज  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock.

 ee  ना

 मध्याह्न  भोजत  क पश्चात्  लोक  तमा  दो  बज  कर  आठ  मिनट  AoQo  पर  anda  हुई  ।

 The  House  re-assembled  after  tumch  at  eight  minutes  past  fourteen  of
 the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  ga  |

 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair.

 नियम  377  के  अन्तगंत  मामले--जारी

 Matters  under  Rule

 farafaartaay  तथा  कालजों  क॑  अध्यापकों  ict  att-etg  पर  प्रदर्शन

 प्रो०  पी०  जॉं ०  मावलंकर
 :  अनेक  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  के  हजारों

 पक  दिल्ली  आये  हैं  और  बोट  क्लब  पर  संसद  भवन  के  बाहर  विश्वविद्यालय  और  कालेज  अध्यापक

 संघ  फेडरेशन के  तत्वधान  में  प्रदशन  कर  रहे  मैं  अमुभव  हूं  कि  कालेज  और  विश्वविद्यालय

 अध्यापकों  तथा  शारीरिक  शिक्षा  निदेशकों  और  अन्य  शिक्षकों  और  प्रदर्शकों

 आदि  के  साथ  उचित  और  न्यायपूर्ण  व्यवहार  नही  हो  रहा है
 |

 पिछली
 सरकर

 से
 भी

 यही  शिकायत
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 Motion  Re.  Statement  on  ‘‘Samackar’’
 tr  Agrabayana

 14,  1899  (Saka)

 [  प्रो०  पी०  जी०  AAAHL  |

 थीਂ  और  मुझे बड़े  दुख  के  साथ  पड़ता  कि  adm  भी  इस  में  बड़ी  धीमी

 गति  से  बढ़  रही  है  ।

 इन  प्राध्यापकों  दि  द्वार  उचीत  और  ठीक  मांगे  रखने  पर  भी  सरक।र  कोइन  El  के  हल

 के  लिए
 अधीक  समय  समझ में  नहीं  अता

 ।  उनकी  कुछ  weary  मागें  लंबे  समय से

 चली आ  रही हैं  ।

 पहली  मांग  उनकी  यह  है  कि  अ।पातस्थिति  की  ज्य।दतियों  की  wig  ।  हज़ारों  छात्रों

 और  अध्यापकों  को  ग  रकानूनी  ढंग  से  गलत  तरीके  से  और  अनैतिक  रुप  में  गिरफ्तार  किया  गया

 और  नौकरी  से  निकाल  बाहर  किया  गया  ।  परेशान  करने  के  सभी  म।मलों  की  जांच  की  जाए  और

 अन्याय  को  दूर  करने  के  शीघ्र  उपाय  जाये  ।

 दूसरीਂ  मांग  उनकी  यह  हैं  कि  कलेजों  और  विश्वविद्यालयों  ग्रत्थालयों  आदि

 at  सेन  समिति  सुझाये  विश्वविद्यालय  अनुदान  योंग  के  बेतनम।न  नहीं  दिये  जाते  ।

 उनकी  अगली  मांग  '  प्रबंध  के  बारे  है  ।  अनेक  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  प्रबंध

 तांत्रिक  नही  है  ।

 उनकी  अगली  मांग यह  हैं  कि  कालेज के  प्रबन्ध  को  अधिक  लॉक  तांत्रिक  जाय े।

 वे  नौकरी  की  वैधानि+  सुरक्षा  भी  चाहते  हें  और  यह  सभी  शिक्षक  और  गैर-शिक्षेफ  कर्म चा  रियों  को

 प्रदान  की  जाये  ।

 अध्य।पक  10--2--3  प्रणाली  कों  रखने  के  लिये  प्रदर्शन  कर  रहे  इसका

 सम्बन्ध  क्योंकि  हजारों  लाखों  छात्रों  से  है  इसलिये  सरक।र  शीघ्र  प्रभावकारी  और  रिक

 निर्णय  ले  ।

 प्रधान  मंत्रो  को  जान  से  सार  देन  धमको  का  कथित  समाचार

 श्री  बेयालार  रवि  :  ऐसा  समाचार
 हैं

 कि  gat  माननीय  प्रधान  मंत्री  की

 कਂ  धमकी दी  गई  है  ।  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सगथिपि स्प  से  तोड़  फोड़  की  क  हो  ह  है  ।

 इंडियन  एक्सप्रैस  में  छपे  एक  पत्न  में  गया  है  कि  यदि  अनन्द  मार्गियों  की  मांगों  को  त  सना

 तो  इसके  भंयकर  परिणाम  होंगे  पत्न  में  अगे  कहा  गया  है  f+  वे  प्रधान  मंत्री  की  भी  wea  कर

 यह  एक  भयंकर  धमकी हैं  इस  संबन्ध  में  सदन  को  बड़ी  चिन्ता  है  और  हम  जानना  ५ चाहत

 है  कि  सरक।र  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ।  प्रधान  मंत्नी  की  की  एसी  aaa

 का  सामना  सरक।र  को  अपनी  पूरी  शक्ति  से  चहिये  |

 ी

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  समाचार  सम्बन्धी  वक्तव्य  के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 MOTION  STATEMENT  ON  SAMACHAR  BY  THE  MINISTER  OF

 INFORMATION  AND

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  को  लेते  |  यह  श्रीमती  प।वंती  कृष्णन  द्वारा  पेश

 किये  गये  स्थान।पतन्न  प्रस्त।व  को  सभा  के  मतद।न  के  लिये  रखने  के  ब।रे में  क्या  अ।प  इसके

 लिये  आग्रह  करती  हैं  ?

 } lacy  पावंती  कृष्णन  :  हां
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 aera  महोदय  :  अब  मं  श्रीमती  पावती  कृष्णन  द्वारा  पेश  किये  स्थान।पन्न  प्रस्ताव

 को
 संभा  के  मतद।न  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रस्ताव  सभा  क  मतदान  क  लिए  रखा  गया  और  अस्वीकृत  हुआ  t

 The  motion  was  put  and  legatived

 SS  NS

 बेंककारी  सेवा  आयोग  1977  के  निरनुमोदन  सम्बन्धी  सांविधिक

 संकल्प  तथा  बेंककारी  सेवा  आयोग  विधेयक--जारी

 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  THE  BANKING
 SERVICE  COMMISSION  (REPEAL)  ORDINANCE,  1977  BANKING  SER-

 VICE  COMMISSION
 (REPEAL)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  हम  श्री  सीगत  राय  ger  29  1977  को  पेश  किये  गये

 निम्नलिखित  संकल्प

 Useq fa  के  कत्तंब्यों  निवेहन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  द्व।रा  19

 1977  को  1977  (1977  का  देश

 weal  10)  निरनुमोदन  करती  है  ।”  और

 श्री  एच०  एम०  पटेल  29  1977  को  पेश  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्त।व  पर  आगे

 चर्चा  ऑरम्भ  करेंगे

 बैंककारी  अ।योग  1975  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ्

 डा०  मुरलो  मनोहर  जोशी  :  में  विधेयक  को  समर्थन  और  संकल्प  कों  विरोध  करता

 zl

 यह  तर्क  दिया  है  कि  send  gare  1975  के  द्वारा  बैंकों  के  र।ष्ट्रीयक रण

 को  एक  उद्देश्य  और  fam  दी  गई  है  ।  यह  भी  aH  दिया
 कि  के  बाद

 बैंकों  का  बडा  विस्तार  हुआ है  ।  यह  बडा  विस्तार  क्या  है  ?  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 1969  में  किया  गया  ।  बैंककारी  फ  प्रतिवेदन  1972  में  था  ।  इसके  बाद

 संसद  के  सामने  एक  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  1975  गया  ।  अधिनियम  1975  में  पास  किया

 गया  था  परन्तु  19/2  में  हुई  जब  कांग्रेसी  नेत्र।ओं  को  फिर

 से  सत्ता में  आने की  थी  तथा  उपके  वे  केन्द्र  के  हथ  में  अधिका  र  रखने  का  विच।र  रखते

 थ  ।  इस  अयोग की  स्थापना  का  एकमात्र  उद्देश्य  र  द्वारा  प्रत्येक  नियुक्ति  अनुमति  देना

 और  बैंकों  में  उच्च  पदों  पर  केवल  उन्ही  व्यक्तियों  को  नियुक्त  था  जो  सरकार  की  हां  में  हां

 सके  ।  बँकों  को  गये  निदेश  का  उद्देश्य  राष्ट्रीयकरण  के  आठ  वर्षों  के  दौरान

 औद्योगिक  गृहों  को  ऋणों से
 स्पष्ट  हो  जायेगा  |  ऋण  का  बड़ा  भाग  इन  बड़े  उद्योगों

 को  ही  छोटे  उद्योगों  के  ऋण  भी  समाप्त  कर  दिये  गय  और  फिर  एकाधिकार  गृहों  को  य

 ऋण दे  दिये  गये  |
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 -

 [  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  |]

 यह  भी  कहा  है  कि  सरकार  dat  के  राष्ट्रीयकरण  को  समाप्त  करना

 है  ।  सरकार ने  एसा  कभी  नहीं  कहा  ।  प्रधान  मंत्री  ऋणों  पर  सरकारी  नियंत्रण  रखने  पर

 विश्वास  रखते  हू  ।  रेलव में  6-7  सेवा  gata  सरकार  बिना  किसी  सांविधिक  अधिकार

 के  इन  अ।योगों  माफते  रेलवे  में  भरती  करती  रही  क्या  किसी  ने  सरकार  की  नीयत  की

 उमंली  ७ठाई  और  कहा  कि  सरकार  रेलों  के  राष्ट्रीकरण  को  समाप्त  करना  चाहती  है  |

 यह  तके  दिया  गया  है  कि  वे  युवकों  को  नौकरी  देने  के  लिये  एक  ए  सी  परीक्षा संस्था  ना  चाहते

 @  जो  निष्पक्ष  हो  और  नियुक्ति  तेजी  से  हो  सके  ।  एक  करोड़  प्रार्थनापत्नों  की  जांच  करनी  होती

 इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?  यदि  वित्त  मंत्री  यह  कहते  हूँ  कि  इस  काम  में  गति  लाने  के  लिये

 6-7  क्षेत्रीय  भर्ती  केन्द्र  बनाय  जाये  तो  इसमें  क्या  हानि  है  ?  इसके  लिये  निर्देश  frag  बैंक

 की  परामर्श  से  सरक।र  देगी  ।  हमें  रिज  बेक  में  विश्व।स  होना  हिये  ।  हम  चाहते  है  कि  बेंकों  में

 उस  क्षेत्र  विशेष  के  लोग  ही  भरती  हों  ।  मद्रास  या  तमिलनाडू  के  छात्र  को  प्रतीक्षा  करर  उसे  कहीं

 और  fra  क्यों  किया  नियुक्त  जाने  वाले  अधिकारी  वहां  की  जनता  के

 परम्पराओं  और  आवश्यकताओं  से  अवगत  होने  afer  ।  उन्हें  पता  होना  चाहिये  कि  ऋण  किस

 काम  के  लिय  लिया  ज़ा  रहा  है  ।

 Shri  Gauri  Shankar  Rai  (Ghazipur):  It  is  not  understood how  it  is  being
 concluded  that  this  Bill  aims  at  denationalisation  र्थ  -banks.  There  is  no  ques-
 tion  of  denationalisation  of  Banks  at  all.  It  simply  provides  for  arrangements
 for  recruitments  to  banking  services  on  regional  basis.

 The  Banking  Service  Commission  Act  was  passed  in  1975  during  emergency

 although  banks  were  nationalised  in  1969  and  recommendation  to  set  up  a

 Banking  Commission  was  made  in  1972.  Even  the  Commission  was  not  con-

 stituted,  and  the  Chairman  was  appointed.  It  would  thus  be  seen  how  sincere

 the  previous  Government  was  in  this  matter.

 It  is  simply  a  question  of  practicability.  It  should  not  be  given  a  philo-

 sophical  touch.  The  Government  wants  to  form  7  zones  and  for  the  purpose
 of  recruitment.  The  aim  of  it  is  that  the  People  recruited  on  regional  basis

 will  be  able  to  properly  appreciate  the  problems  of  the  people  of  that  region.
 It  will  also  save  much  time.

 Everybody  knows  that  the  previous  Government  believed  in  centralisation

 of  power  while  the  present  Government  believes  in  decentralisation  Of  power
 and  this  step  is  aimed  at  it.

 थ्रो  tara  बदआ  :  अखिल  भारतीय  आधार
 पर

 निष्पक्ष
 रुप  से

 ष्  चारियों

 का  चयन  करने  के  सिद्धान्त  को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  और  इस  कदम  की  व्याख्या  बड़े

 बेहूदा  तके  देकर  उद्देश्यों  और  का  रणों  के  विवरण  में  की  गई  है  ।  लोक
 सेवा

 आयोग
 को

 समाप्त

 करने  का  निर्णय  इसलिये  लिंग  गया  है  ताकि  सरकार  अपनी  ast  से  नियुक्तिणं कर
 सके  ।  बक

 अखिल  भारतीय  संस्याय  है  और  बैकों  का  राष्ट्रोयकरण  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण  कदम  था  ।  इसकी

 भरती  को  छोटे  से  कलक  की  भरती  न  माना  जाये  क्योंकि  ये  लोग  बड़े  महत्व  वाले  हूँ  |

 उद्देश्य  और  का
 रण

 के  विवरण  में  कहा  गण  है  कि  एसे  आयोग  कौ  आवश्यकता  की  समीक्षा  की

 गई  और  ag  अनुभव किण  गय  कि  gal  में  भरती  के  केन्द्रीयकरण  से  इनकी  स्वायत्तता
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 daar)  सेवा  आयोग  विधेय  क

 ओर  स्वंतत्रता  में  हस्तक्षेप  होगा  ।  इनसे  इसकी  स्वायत्तता  और  स्वतंत्रता  पर  किस  प्रकार  प्रभाव

 यदि  स्वायत्तता  प्रदान  करनी ही  है  तो  प्रत्येक  बैक  की  शाखा  को  यह  स्वायत्तता  प्रदान  की

 जामे  |  समूचे  teary  सेवा  आयोग  विधेयक  में  स्वायत्तता  का  कहीं  भी  जिक्र  तक  नहीं  है  ।  दूसरे

 यदि  इसका  उद्देश्य  अखिल  भारतीय  आधार  पर  नियुक्तियां  करना  है  तो  पहले  भी  यह  हो

 रहा  था  और  नियुक्तियां  क्षेत्तीयआधारपर  होरही  आयोगकी  नियुक्ति  और  किसी

 बक  की  स्वायतता  दो  अलंग  अलग  बातें  ह  और  एक  निष्पक्ष  और  उचित  अखिल  भारतीय  चयन

 संगठन  को  समाप्त  करते  के  far  इन्हें  इकठ्ठा  नहीं  किया  सकता
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  बड़ी  संख्या  में  लोगों  की  भर्ता  की  जाती  है  परन्तु  इसके  लिय  तो  और

 भी  आवश्यक  है  कि  इस  प्रकार  का  एक  निष्पक्ष  आयोग  हो  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  व्यवस्था  से  क्षेत्रीय  कार्योलयो ंके  बावजूद  भरती  की  व्यवस्था  बड़ी

 चविगाल  और  अश्ववस्थित  हो  जापेगो  ।  अब  भो  वैसे  ही  क्षे  त्रीय  कार्यालय  होंगे  और  वे

 कडठिवाईयों  at  रहेगो  ।  बल्कि  र्त्त  और  भो  अधिक  कठिनाईयां  हो  जायेंगी  क्योंकि  बैकों  में

 नौकरी  के  इच्छक  प्रुवक  को  अब  सात  कार्यालयों  में  जाना  होगा  ।  इससे  देश  की  अथं-व्यवस्था  में

 बैकों  का  महत्व  कम  होगा  ।

 इस  व्यवस्था  के  अन्तत  भरती  की  व्यवत्या  बैकों  में  प्रचलित  पहली  व्यवस्था  के  समान  ही

 रहेगी  ।  atl  और  कफडिवाई ड  बढ़  जायंगी  और  बक  अधिकारियों  के  हाथों  में  और  अधिक

 अधिकार  केन्द्रित  हो  बड़  ही  दुःख  की  बात  है  कि  लोकतंत्र  और  स्वायत्तता  के  नाम  पर

 देश  के  महत्वपूर्ण  संगठन  को  क्षेत्रीयता  और  अन्य  बातों  के  प्रभाव  के  अन्तगंत  लाया  जा  रहा

 है  !  क्षेत्रीय  arfeaat  के  लिये  स्थानीय  या  क्षेत्रीय  रोजगार  दप्तरों  के  द्वारा  विभिन्न  बैकों

 में  भरती  की  जाय  |

 श्री  के०  go  राजन  :

 मै
 बैंककारी  सेवा  आयोग  (facta )  विधे

 यक
 का  विरोध

 करता  जिस  विधेयक  का  निरसन  किया  जा  रहा है  वह  आवश्यकता  पर  आधारित

 था :
 r  पद्  आर  Pagid  लोगों  वे  कत  आयोग  ने  राष्ट्रीयकृत  जै बकों  में  भरती  की  समस्या

 पर  व्यापक  रूप  से  गहराई  से  विचार  किया  था  ।

 बक  राष्ट्रोकफरण  फ्रिसी  विशेष  गुट  या  दल  की  बात  नहीं  थी  परन्तु  यह  लोगों  की  आकांक्षा

 थी  ।  आयोग  नियुक्ति  को  बात  राष्ट्रीयकरण  के  aad  में  ही  कही  जाती  थी  ।

 विवरण  में  दिये  गये  कारण  तकनीकी  हँ  ।  निरसन  विधेयक  पेश  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  था  कि  इन  बकों  में  प्रति  वर्ष  16000-17000  श्रेणी  तीन  और  चार  और  2000-3000

 अधिकारी  वां  के  क्मंचारी  नियुक्त  किये  जाते  इस  तके  को  नहीं  माना  जा  सकता  क्योंकि

 लोक  सेवा  आयोगों  द्वारा  बहुत  से  लोगों  की  भरती  की  जाती  हैं  ।  इसलिये  संख्या

 कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 tat  Fait  के  मामले  को  केवल  क्लकों  की  wat  ही  नहीं  मानता  चाहिये  ।  चूंकि  हमारी

 नीति  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  बैंकों  का  विस्तार  करने  की  है  इसलिये  बैकों  में  काय  करने  वाले  व्यक्तियों

 को  उत  अंकों  के  प्रति  ative  होतो  चाहिये  और  जनता  के  प्रति  सेवा  भावना  होनी

 चाहिये  |
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 के०  vo

 यह  निरसन  विधेयक  पश्चगामी  कदम  है  और  इससे  उस  लक्ष्य  की  कभी
 पूति

 vet  होगी
 जिसके  लिये  इस  देश  में  बैकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 गैया
 था  |

 qa  सम्प्न्ध  में  बैक  कमंचा  रियों  की  सम्मति  लेना  आवश्यक  बक  कमंचा  रियों  तथा

 उनके  संगठनों  ने  कह  दिया  है  कि  बैकों  में  भर्ती  तथा
 ब कों के  सुचारु  रूप,से  कार्यकरण

 के  लिये  बैंककारी
 सेवा

 आयोग  होना  चाहिये  |

 श्री  यशवन्त  बोरोल  )  :  इस  विधेयक  का  करता  यदि  सर  यथा  आयोग

 के  प्रतिवेदन  को  ध्यानपुरवंक  देखा  जाये  at  इससे  यही  पता  चलता  है  कि  एक  केन्द्रीय

 आयोग  बनाने  का  विचार  का  इस  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  से  औचित्य  स्थापित  नहीं  होता  |

 यदि  भर्ती  सम्बन्धी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  और  उनका  पालन  किया  गया  तो

 केन्द्रीयकृत  मशीनरी  बहुत  उपयोगी  और  सुगम  रहेगी  इस  मामले  के  इस  पहलू  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  ही  इस  समग्र  मामले  पर  विचार  करना  होगा  ।

 ate  ब  कों
 को ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कारगर  तरीके  से  काम  करना  है  तो  इस  प्रणाली  को  कार्यान्वित

 करने  वाले  कमंचारियों  को  उन  ग्रामीण  परिस्थितियों  से  पॉर्राचत  रहना  चाहिये  जिनमें  लि

 यह  बक  कायें  करता  है  ।  इस  तरह  केन्द्रीय  व्यवस्था  द्वारा  भर्ती  किय  गये  व्यक्ति  अपनी  प्रगति  की

 में  कसे  परिवत॑न  कर  सकते  हैं
 ?

 यह  कहा  गया  है  कि  बेकिंग  व्यवस्था के  राष्ट्रीकरण  को  समाप्त  करने  का  यह
 दुसरा

 तरीका

 है  लेकिन  एसी  बात  नही ंहै  यदि  उद्देश्य  की  पति  a  जानी  है  तो  हमें  यह  देखना  चाहिये

 कि  बैकों  का  अधिक  से  अधिक  विकेन्द्रीकरण  हो  |

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  It  is  not  good
 to  oppose  a  thing  merely  for  the

 sake  of  opposition.  Some  people  are  in  the  habit  of  criticising  every  thing
 which  Government  bring  forward.

 It  is  really  the  matter  of  surprise  how  this  Bill  has  been  linked  with  the

 question  of  denationalisation  of  banks.  They  are  simply  trying  to  malign  the
 Janata  Party  that  it  is  denationalising  the  banks.  But  the  people  are  not  to
 be  misled  by  such  things.

 It  is  argued  that  the  Banking  Commission  aims  at  Improving  the  Banking
 services.  But  it  is  not  known  why  the  previous  Government  took  so  much

 time  in  establishing  the  Banking  Commission  if  they  were  so  sincere  in  their

 purpose.  Banks  were  nationalised  in  1969,  proposal  for  the  establishment  of

 the
 Banking  Commission  was

 mooted  in  1972,  Act  was  passed  in  1975  and

 commission  was  appointed  in  1977  and  that  also  not  the  full  commission  but

 only  its  chairman.  It  will  thus  appear  that  the  previous  Government  deli-

 berately  delayed  the
 appointment

 of  the  commission  in  order  to  fix  incompetent

 people  in  banking  services  to  toe  their  lines.  It  has  been  proved  by  the  recent

 resolutions  also.

 This  question  should  be  viewed  in  the  light  whether  the  establishment  of
 The

 Banking
 Commission is  in  the  interest  of  the  public  and  the  banks  or  not.

 Central  Banking  Commission  will  take  an  unduly  long  time  to  recruit  the
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 निप
 for  Banking  Services  since  it  will  be  a  voluminous  job  for .

 it,  It  may  lead  to  unfair  practices  also  in  the  matter  of  selection  of  candidates.
 Therefore,  the  proposed  system  of  recruitment  on  regional  basis  is  the  best  suit-
 ed  in  the  interest  of  proper  functioning  of  the  banks,  The  people  selected
 regionwise  will  also  be  able  to  appreciate  the  problems  o  f  the  people  of  that
 region.  I,  therefore,  welcome  the  Bill.

 ग्रो  सो०ए1०  जिश्वनाथन्  :  इस  a fast  यक  a  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बैकों  में  भर्तो  के

 उदेश्थ  के
 लिपे  यह  देश  क्षत्तों में  विभाजित  हो  गय  राज्यों  के  और  अधिक  स्वायत्त

 अधिकार  देने
 की  दिशा में  यह  विधेयक  अत्यन्त  महत्वपुर्ण  और  इसीलिये  यह  सराहनीय

 कदम  है  ।  इन  wef:  शिक  घटकों  के  बोड़  ही  भर्ती  अधिकारी  आदि  होंगे  ।  इससे  यह  सुनिश्चित  होगा
 कि  बोडਂ

 के
 सदस्य  तथा  अन्य  कर्मचारी  उस  क्षेत्र  के  निवासी  होने  के  का  रण  वहां  स्थितियों  से

 भलि  प्रकार  परिचित  होंग  ।  वे  बैकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  वाले  लोगों  की  परिस्थितियों  से

 भी  परिचित  होंगे  इस  wea  से  काफो  सीमा  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  जायेगी  |

 दूसरे  इस  आयोग  के  समाप्त  करने  से  कोई  हानि  भी  नहीं  क्योंकि इससे  केवल  एक
 अध्यक्ष

 और  ही  she  अण्णा  द्रमुक  की  ओर
 से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  वयालार  रघि  :  मं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  यह  काला  faqay

 है  जो  समग्ररुप  से  लोगों  के  हितों  और  भारत  के  संविधान  की  भावना  के  प्रतिकल  है  ।  संविधान

 के  अनुच्छेद  315  में  यह  प्रावधान  है  कि  hex  और  राज्यों  में  सेवा  आयोग  होंग  ।  कहा  गण  है  कि

 हन  सेवा  आयोग
 में  अपने  ही  लोगों  को  भर्ती  करना  चाहते  थे  ।  यह  आरोप  सरासर  निराधार  है  ॥

 सव  प्रथन  यहू  सेवा  आयोग  श्री  मोरारजी  देसाई  द्वारा  नियुक्त  किया  गण  था  जब  वह  भारत

 के  उपप्रधान  मंत्री  थे  और  मंत्री  है  लेकिन  सांविधिक  अधिकार
 wat

 far  जा  रहा

 है  ।  अधिनियम  के  खण्ड  4  की  धारा  3  के  अन्तगंत  आयोग  को  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  अधिकार

 fear  गया  है  |

 फिर  सदस्यों  की  निष्ठा  भावना  पर  wag  किया  गया  खण्ड  2  की  धारा  4
 में  प्रावधान  है

 कि  आधे  सदस्य  पुण  योग्यता  प्राप्त  होने  चाहिये  और  उन्होंने  किसी  बैक  आयोग  में  10  ष  तक  सेवा

 कायं  किण हो  किसो  जो  ह्जूरोਂ  करनें  वाल करा  यहां  आने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  किन्तु  यदि

 ag  अधिनियम  नहीं  होता  एसे  अनेक  व्यक्ति  यहां  होते  ।

 व्तंमान  प्रावधान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  हितों  के  विपरीत

 इसकी  धारा  17  एक  सांविधिक  उपबन्ध  है  ।  यह  सरकार  इससे  बच  नहीं  सकती  |

 अधिनियम  की  धारा  22  में  उपबन्ध  है  fa  इस  सदन  को  प्रतिवर्ष  एक  वार्षिक  प्रतिव  दन

 प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  लेफिन  अब  प्रायवेट  aht  द्वारा  संसद  के  समक्ष  प्रतिवेदन  प्रस्तृत  किये  जाने

 er  कोई  प्रावधान  नहीं  इन  कारणो ंसे  मै  विश्वास  करता  हूंकि  ण्ह  अधिनिय्म  इत  देश  के  निर्धन

 हरिजनों  और  अल्प  संख्यक  od fia ay C3 के  हितो ंके  प्रतिकूल  Ad  में  इस  विधेयक का

 विरोध  करता  हूं  ।  मंत्री  महोदण०  को  ag  विधेय  क  वापस  लेगा  चाहिये  ।

 [ste  सुशीला  नायर  पीठासीन

 (Dr.  2  Nayar  in  the  Chair)
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 Shri  Durga  Chand  (Kangra):  This  Bill  provides  for  centralised  system  of
 recruitment  of  personnel  in  Banks,  but  it  is  well  known  that  candidates  belong-
 ing  to  remote  parts  or  hilly  or  backward  areas,  never  get  an  opportunity  to

 compete  for  selection  and  therefore,  they  never  get  any  representation  in  the

 banking  service.  If  the  regional  system  is  adopted,  Boards  will  be  formed
 under  it,  and  they  will  function  under  the  guide  lines  issued  by  the  Central
 Government.  The  Chairmen  of  the  Boards  will  also  function  according  to
 these  guidelines  and  there  will  be  no  scope  for  any  kind  of  corruption.  It  is
 ho  that  under  the  system  envisaged  in  the  Banking  Service  Commission
 (Repeal)  Bill,  the  selection  of  personnel  will  be  fair  and  impartial  under  the

 guidelines  issued  by  the  Central  Government  and  the  rutal  people  will  be

 given  more  opportunities  to  enter  into  banking  services  with  a  view  to  ट

 moving  regional  imbalance,  However,  I  support  the  Bill.

 थ्री  कृष्ण  चंद्र  हाल्दर  :  में  इस  विधेयक  का  पूर्ण  Ly Tags  हूं  |  कांग्रेस  सरकार

 ने  कुछ  लोगों  के  हाथ  में  सत्ता  के  संक्रे्द्रण  की  नोति  अपनाई  थो  डसो  versed  संविधान  में  42  वाँ

 संशोधन  किया  गया  ।  इसो  नोति  के  अनुसरण  में  उसने  बैकों  तथा  अन्य  सरका रो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अपने

 frzs nN  भर  दिए  ताक़ि  कुछेक  हाथों  में  हो  सत्ता  का  संक्रेद्रण  रहे  ।  जब  बैंक  राष्ट्रीयकरण  विधयक  इस

 सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  हमने  सरकार  का  समधन  इस  लिए  क्या  था  कि  हमने  यहं

 महसूस  किया  था  कि  हम  बड़ें  एकाधिकार  वादो  गुहों  के  चूगूल  में  फसे  हैं  तथा  इससे  देश  के  प्रमुख

 ऋण राता  संस्थान  समाप्त  हो  जाएंगे  और  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  ऋण  मिलने  लगेगा  ।  हमें

 यह  भी  आशा  थी  fs  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  एवं  अधिक  दुष्टि

 से  पिछड़े  हुए  लोगों  को  लाभ  होगा  |  लेकिन  खेद  है  कि  इन  लोगों  की  घोर  उपेक्षा  को  गई  और  बड़े  बड़े

 उद्योगपतियों  को  भारों  ऋण  दिया  गया  ,  जिसके  फलस्वरूप  अमोर  और  अमोर  तथा  गरोब  अधिक  गरोब

 हो  गया  |

 माननीय  wae  att  वधालार  रवि  ने  कहा  है  कि  के  परिणामस्वरूप  अनुसुचित

 जाति  के  सदस्यों  को  सबसे  अधिक  परेशानो  होगो  लेकिन  यह  सही  नहीं  है  ।  हम  वतंमान  विधेयक  का

 इसलिए  समर्थत  करते  हैँ  क्योंकि  हम  चहते  हैं  कि  सार्वजनिक  प्रशासन  राजनोतिक  दबाव  से  मुक्त  रहे

 और  पोग्य  एवं  सुचात्र  को  न्याय  मिले  |  हम  सभो  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  राजनो  तिक  प्रभाव

 एव  sera  T  से  मुक्त  रखना  चाहते  है  |
 वतं

 मान  विधेयक  सहो  दिशा  में  एक  कदम
 है

 और  में  इसका  स्वागत

 करता हुं

 प्रो०  पो०  जो०  सावजंकर  (TreataTz)  :  सरकार  ने  इस  विधेयक  के  कारण  एवं  उद्देश्य  संबंधी

 वक्तव्य  में  इस  संबंध  में  अध्यादेश  जारो  किए  जाने  को  आवश्यक  के  बारें  में  कोई  कारण  नहीं  बताया

 इस  अध्यादेश  को  करने  को  FAT  आवश्यकता  थी  |  सरकार  ने  संसद  के  सत्र  की  प्र  तोक्षा  क्यों

 नहीं  की  ।  अब  समय  आ  गया  है  कि  जनता  सरकार  को  अध्यादेश  जारी  करने  को  आदत  छोड़  sat

 चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रतिपक्ष  से  इस  संबंध
 में  प  रामश  कयों  नहीं  किया  गया  इस  मामले  में  कांग्रेस

 दल  को  विश्व/स  में
 नहीं

 लिया
 ग़या

 ।  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विधेयक
 है

 लेकिन  इससे  कुछ  शंकाएं
 _

 बंगला  में  दिये  गए  भाषण  के  area Ht  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रुपातर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech
 delivered  in  Bangla.
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 अत -............. _<.__मतिधनिनिनिनिििजकजजक्यननििनिनिनिनिनिनिनििनि

 सेवा  आयोग  विधेयक

 उत्पन्न  हो  गई  है  कि  क्या  इसमें  भर्ती  संबंधी  नीति  का  पुनविन्यास  करने  की  व्यवस्था  है  और  क्या

 सरकार  बेक  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  पर  फिर  विचार  करेगी  |  एसा  प्रतीत  होता  है  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण
 मामले  में  विपक्ष  दलों  से  कोई  सलाह  नहीं  लो  गई  है  ।  दूसरें  सदन  में  कांग्रेस  पार्टी  का  बहुमत  है  और
 यदि  व  चाहे  तो  इस  विधेयक  को  रोक  सकते  है  ।  अतः  संसदीय  समय  सारिणी  के  सम्यक  कार्यकरण  के

 लिए  ag  आवश्यक  हूँ  कि  पहले  विपक्ष  से  सलाह  जाती  उनकी  प्रतिक्रिया  जानी  जाती  और  फिर

 अध्यादेश  जारी  किया  जाता

 में  बकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  आज  भो  समथंक हुं  ।  में  सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय  में  विश्वास

 रखता  हूं  ।  पिछले  वर्षों  में  बैंक
 गृहों  तथा  बड़े  व्यापार  गृहों  के  निजी  हितों  को  देखते  रहे  तथा

 और
 गरीब  लोगों  को  बुरो  तरह  उपेक्षा  करते रहे  ।  केवल  मात्र  यह  कहने  से  कि  सरकार  मार्गदर्शी

 सिद्धांत  जारी  करने  अथ  यह  है  कि  सरका र  इन्हें  हस्तक्षेप  से  मुक्त  रखेगी  ।  अतः  आश्वासन  दिया

 जाना  चाहिए  कि  सरकार  को  नोति  राष्ट्रीयकरण  तथा  सुधरी  भर्ती  नोति  अपनाने  की  है  क्योंकि  मुझे

 इस  बात  को  शंका  है  कि  राष्ट्रोयकरण  समा  प्त  करने  की  प्रक्रिया  आ  रही  ।  ऐसा  नहीं  होना

 चाहिए  और  इसलिए  सरकार  को  मुद्दा  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  fe  वह  राष्ट्रीय  बैंकों  के  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र

 को  बनाए  रखना  चाहतों  है  ताकि  बेक  को  सेवाओं  में  सुधार  हो  और  कमज़ोर  fata  के

 सामाजिक  एवं  राष्ट्रीय  हितों  को
 ध्यान

 में  रखा  जाए  ।  यदि  एसा  हो  जाए  तो  ठीक  है  अन्यथा  इस

 विधेयक  का
 समर्थन  करना  बहुत  कठिन  है  ।

 वित्त  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  एच०  THO  :  मुझ  प्रतिपक्ष  के  नेता  के  इस  वक्तव्य

 कि  इस  विधेयक  का  आशय  अध्यादेश  के  मुलਂ  अधिनियम  को  समाप्त  करना  है  तथा  यह

 को  समाप्त  करने  का  एक  और  तरींका  को  सुनकर  मुझे  बड़ा  HITT  हुआ  |  श्रो  मावलंकर  ने  भी

 ऐसो  हो  शंका  व्यक्त  कौ  है  |  जहां  तक  संभव  होगा  अध्यादेश  Harz,  विधान  बनाने  की  प्रणाली  को  दूर

 रखा  जाएगा  ले कित  कुछ  अवसरों  पर  अध्यादेश  जारो  करने  पड़  जाते  हें  ।  लेकिन  जब  संसद  का  सत्र

 करोब  हो  तो  ऐसा  करना  उचित  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 जहां  तक  राष्ट्रायक  रण  समाप्त  करने  का  सम्बन्ध  है  सरकार  का  एसा  कोई  आशय  नहीं  राष्ट्री

 कुन  बेफिंग  पघ्रगल।ा  को  सुदृढ़  करने  और  इसके  सुधार-करने  को  दिशा  में  हम  एक  कदम  और  आगे  बढ़

 गधे  1974  ओर  1976
 के  बोच  अर्थात्  3  वर्षों  के  दोरान  लग  भग  2600  ग्रामीण  शाखाएं  खोली

 गई  थीं
 ।

 1977  में  यह  संख्या  1384 हो  गई  है
 ।  सरकार

 ने
 wa  बैंक  को  निदेश  दिया  है  कि

 विस्तार
 के  उद्देश्य  की  पुत  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  विस्तार  के  मामले  अध्ययन

 करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  जाय  ।  इसा  त  रह  प्रादेशिक  ग्रामोण  बेकों  के  मामले  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  एक  अन्य  समिति  गठित  को  गई  है  क्योंकि  ये  शाखाएं  किसी  संद्धांन्तिक  आधार  के  बिना

 आरम्भ  को  गई  थो  ।  इसोलिए  हमने  कहा  है  कि  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंकों  का  आशय  एक  ओर  तो  ग्रामोण

 क्षेत्रों  में  काय  रत  राष्ट्रय कृत  बैंकों  को  खामियां  पुरो  करना  है  और  दूसरो  ओर  सहूका  री  बेंकों  को  कमियां

 दूर  करना  हैं  ।  हम  यह  महसूस  करते  हूं  कि  हम  उपांतिक  और  छोटे  किसानों  तक  पहुच  रहे  हें  और

 इसीलिए  अन्य  संगठन  न् पदा  हो  रहे  हूं  इस  मामले को  दृष्टि  में  रखते हुए  प्रादेशिक  ग्रामोण  बैंक

 खोलने का  विचार  पंदा  था  लेकिन  यह  समय कि  रूप से  काय  नहीं  कर  रहा है  ।  जब  से  यें  बक

 खोले  गए  हें  इन्होंने  बहुत  कम  ऋण  दिया  है  जर्बकि  इनको  शाखाएं  बहुत  अधिक  संख्या में
 हें

 ।
 जिस  सोमां

 तक  ग्रामोण  बैकिंग  प्रणालो  को  ग्रामोण  क्षेंव्रों  में  काम  करना  चाहिए  उसको  प्राप्ति  नहीं  हो  पाई  है  ।  इस
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 एच ०  एम ०

 उदेश्य  को  प्राप्त  करने  में  समय  |  फिर  भो  मुझे  इस  बात  में  शंका  नहीं  है  कि  जिस  तरह  से  य॑  बक

 काम  कर  रहे  हैं  उससे  राष्ट्रीयकृत  बेक  ग्रामोण  अवश्यकताओं  को  पूर्ति  करने  के  लिए  अपना  योगदान

 बढ़ापगे  |  Tez]  यक  रण  के  संबंध  में  ह  री  रुचि  ईमानदारों  से  बढ़  रहो  है  और  यह  कहना  कि  यहू  विधेयक

 बैंकिंग  प्रण।ली  का  राष्ट्रीयकरण  समाप्त  करने  के  लिए  लाया  गया  अत्यन्त  अनुचित  और  यह

 निष्ठुर  और  निदंय  आरोप है  का  राष्ट्रायकरण  1969  में  किया  गया  ।  बेकिंग  आयोग  को

 नियुक्ति  बहुत  पहले  को  गई  था  और  1972  में  इसने  अपना  प्रतिवेदन  दिया  ।  लेकिन  भूतपूर्व
 सरकार

 ने  एक  सांविधिक  आयोग  की  स्थापना  हेतु  विधेयक  लाने  से  पहले  इस  पर  विचार  करने  में  तीन  ag

 का  समय  लिया  ag  आयोग  किस  प्रकार  काय  करेगा  इस  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  सोचा  गया  |

 बोर्डों  के  बारे  में  भो  उल्लेख  किया  गया  है  और  कहा  गया  है  कि  नए  बोर्डों  का  गठन  सर्ताधजनक

 नहीं  है  ।  लेकिन  के
 ती

 न  वर्षो  बाद  तत्कालीन  सरकार  निदेशक  ats  को
 नियुक्ति

 कर  प्रतिपक्ष के  नेता
 ने  कह  है

 कि
 हमने  अनुसूचित

 जाति  के  हितों  की  उपेक्षा  की  है  ।  afar

 नथ्य  यह  है  कि  कांग्रेस  ara  fara  किये  गये  बोडो  में
 अनुसुचित

 जातियों  और  अनूसूचित

 जातियों  के  केवल  3  ही  प्रतिनि  fart  हमने  अब  प्रत्येक  राष्ट्रोय कृत
 बक  में  अनुसूचित  जाति  अथवा

 सुचित
 जनजाति  का  कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  नियुक्त  कर  दिया  है  ।

 कर्म  चा
 री

 यों हमने  राष्ट्रीयकृत  बेको ंमें  अनुसुचित  जातियों  तथा  जनजातियों के

 अधिकारोयों  आदि के  अनुपात के  बारे  में  मागंदर्शी  सिद्धांत  जारो  किए  है  और  राष्ट्रोयकृत  बे्कों  ने  उन्हं

 स्वोकार  कर  लिया  है  ।  वे  उन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 az  भो  कहा  गया  है  कि  हम  सांविधिक  आयोग  को  समाप्त  करके  उसके  स्थान  पर  TTS  carta

 कर  रहे  जो  कि  सांविधिक  नहीं  हों  गे  ।  किन्तु  इसका  ag  यह  नहीं  है  कि  वे  पंक्षपात  करेंगे  या  वें  अपना

 कतंव्य  सौ  द्देश्यपुर्ण  ढंग  से  नहीं  करेंगे  ।  यह  पहले  ही  बतायां  जा  चुका  है  कि  बैकिंग  क्षत्र  क  बाहर  से  किसो

 प्रसिद्ध  व्यक्ति  को  चेयरमन  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  स्टेट  बेक  पहले  हो  इसो  तरह  क बोड  H  माध्यम  से

 भर्ती  कर  रहा  जितका  चेप्रमन  एक  विशिष्ट  प्रशासक  है  ।  इस  बात  की  वहां  कोई  शिका यत  नहीं

 है  कि  भर्ती  के  मामले में  किसा  तरह  का  गलत  काम  हो  रहा  है  ।  यह  कहने  का  कोई

 कारण  नहीं
 है  कि  इन  बोर्डो  का  कार्य  करण  संतोषजनक  नहीं  होगा  ।  बैंक  इन  बोर्डों  को  नहीं  चलायंगे  |

 इन  बोर्डों  की  स्यापना  अब  बताई  जाने  वालो  योजना  के  अन्तगंत  को  जायगी  ।  किन्तु  बंक  उन्हं  सभी

 प्रकार  की  सुविधाएं  दंगे  |  हमारां  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  ग्रामिण  क्षेत्रों  के  लोगों  को

 प्रतिनिधित्व  तथा  चयन  में  हर  प्रकार  की  सुविधा  मिले  ।  इंस  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  देना  है  ।

 हमने  जिस  तरह  को  योजना  सोचो  वहू  बहुत  अच्छो है  और  वह  के  उद्देश्यों  की

 प्राप्ति  कर  लेगो  !

 विधेयक  के  qagT न  में  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  आशा  है  माननीय  सदस्य  उसे  स्वीकार  करेंग  |  इन  शब्दों

 के  साथ  मेँ  विधेयक  को  सभा  में
 विचार  हेतु  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 थी  सौगत  राय  मैंने  दोनो  पक्षों  के  सदस्यों  के  भाषणों  को  बहुंत गौर  से  सुना है  तथ

 मुझे  वित्त
 मंत्रो  के  उत्तर

 को  सुनने  का  भी  सौंभाग्य  प्राप्त  हुआ  ।  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  भी  कहा  उसमें

 जरा  भो  तथ्य  नहीं  है  ।  साथ  हो  में  यह  भो  कहूँगा  कि  उत्तर  देते  समय  वह  काफो  गुस्से  में  दिखाई  दे  रहे

 थे  तथा  थोड़े  भावुक  भी  हो  गए  ।  उਂ  न्होंने  कहा  है
 कि  हमने इस

 वि
 धे

 को  अनुचित  आलोचना  को  है

 हुमारों  यह  शंका  हैकि  बैंकों  के  राष्ट्रोयक॑ंरण  को  समाप्त  न  कर  दिया  मंत्रो  महोदय  के  पहलें  के
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 5  1977  बेककारो  सेवा  आयोग  विधेयक

 विचारों  को  जबकि  संसद  में  उन्होने  इसका  विरोध  देखते  हुए  बलवतो  होतों  है  ।  इसोलिए  बेक

 सेवा  आयोग  के  निरसन  को  राष्ट्रोयकरण  समाप्त  करने को  दिशा  में  एक  कदम  माना  है  ।

 वित्त  मंत्रो  ने  विकेंद्रोयकरण  का  उल्लेख  किया  है  ।  जनता  पार्टी  का  प्रत्येक  मंत्रो  इसी

 बात  का  उल्लेख  करता  है  ।  किसो  भो  मामले  पर  अन्ततोगत्वा  वे  विकेन्द्रोयकरण  को  बात  पर  आ  जाते

 हैं  इसो  तके  को  लेकर  र  ने  बैंकिंग  सेवा  आयोग  अधिनियम  के  निरसन  का  सुझाव  दिया

 जेसा  कि  cag  इस  अधिनियम  में  बताया  गया  कि  बैंकिंग  सेवा  आयोग  स्थानीय  लोगों

 तथा  स्थानोय  बैंकों  को  आवश्यकताओं  कोਂ  पुरा  करनें  के  लिए  fairer  राज्यों  में  aaa  कार्यालय

 ara  सकता  है  ।  बेकिंग  सेवा  आयोग  अधिनियम  में  इस  के  लिए  उपबस्ध  है  इसके  बजाय
 के  नाम  पर  मंत्रो  जो  ने  कहा  है  कि  क्षेत्रीय  बोर्डों  SY  स्थापना  को  जाएं  ।

 मंत्रो  जी  ने  भर्ती  बोड़  में  agra  ब्रया,फ्रसिद्ध  बेकस  को  रखने  का  उत्लख

 कियाहै  |  इस  समय  एक  इंडियन  इंस्टोट्यूट  आफ  बेकस  है  ।  यदि  किसो  अधिका रो
 को  बेंक  में  पदोन्नति

 बानो  हैतो  उसे  इस  से  प्रमाणपत्र  लेना  फड़ताथ्है  ।  मुझें  बेकिंग  अधिका  रियों
 से  कई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए ह  जिनमें  कहा  गया  है  कि  यह  संस्था  ठोक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  है  ।

 वित्त  मंत्रो  ने  हमें  उन  व्यक्तियों  के  नाम  नहीं  बताएं  हैं  जिन्हें  विभिन्न  राष्ट्रोंयकृत  बैंको  के  निदेशक

 मंडल  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।  उनको  नियुक्ति  हो  में  को  गई  है  ।

 सेवाओं  में  जाति-पांति  के  भेदभाव  को  दूर  रखने  के  लिए  संवैधानिक  उपबन्ध  है  ।  हमने  संघ  लोक

 सेवा  विशिन  राज्य  लोक  सेवा  ABATE  रेल  सेवा  आयोग  के  इस  संवेधानिक  उपबन्ध  को

 न्वित  करने  के  लिए  कहा  ।  मंत्रो  जो  ने  संवैधानिक  उपबन्ध  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  योजना  बनाई

 है  उसके  बारे  में  भो  एक  शब्द  नहीं  कहा  है  ।

 जनता  पार्टी  के  सदस्यों  ने  इसे  शोधघ्रता  से  पास  करने  का  विरोध  किया  है  ।  श्रो  पटल  ने  यह  भी  कहा

 है  कि  स्कीम  को  अभो  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  मँ  यह  नहीं  समझ  पा  रहा  कि  इसे  जल्दबाजी  से

 कयों  पास  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  करने  से  मंत्रो  महोदय  अपने  दल  के  लोगों  को  कोई  लाभ  पहुंचा नां

 चाहते  हैं  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  स्थगित  किया  जायें  ।  मैंने  इसीलिये  इसके  निरनुमोदन  हेतु  एक

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  श्रो  सौगत  राय  ने  कहा  है  कि  निदेशक  ् बोड  के  सदस्यों  के  नाम  क्यों  नहीं

 बताये  गये  ।  इस  बार  में  म  बता ना  चाहता  हूं  कि  नाम  पहले  हो  प्रकाशित  हो  चुके  हैं  ।  परन्तु फिर  भी  मैं

 उन्हें  कल  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हुं  ।  (=aaeaT7)

 सभापति  महोदय  :  जिस  Aaa  सदस्य  को  सदस्यों  के  नाम  चाहियें  वह  मंत्री  महोदय  को  लिख

 कर  उनसे  मंगा  सकते  हैं  ।

 श्रो  एच०  एस०  qm:  मेने कहा  था  कि  स्कीम  में  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।

 इसे  1978
 से  लागू  किया  जायेंगा  ।  अतः  अध्यादेश  के  जारी  किये  जाने  को  तिथि

 से  स्कोम के  लागू  किये  जाने  की  तारोख  तक  के  समय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ae  कहा

 ज़ा  सकता है  कि  इस  में  कोई  शीघ्रता  नहीं  की  जा  रहो  है  ।
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 ०  एच ०

 माननोय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  होल  में  बको  को  एक  परोक्षा  के  year  va  का

 थियों  को  पहले  ही  पता  चल  गया  था  ।
 एसी  स्थिति  में  सावधानी  नहीं  बरती

 गई
 होगी

 भर्ती  के  प्रश्न  को  लेकर  कुप्रथाओं  का  उल्लेख  भो  किया  गया  इस  बारे  में  उ उन  गोन

 fear  विशेष  मामले  की  बात  भी  की  इस  मामले  का  प्रचार  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं ।

 aatafa  महोदय  '
 अब  मं  सांविधिक  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखता  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  राष्ट्रपति  के  कतंव्यों  का  निवेहन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  द्वारा  19

 1977  को  प्रख्यापित  बंककारी  सेवा  आयोग  1977  (1977

 का  अध्यादेश  संख्या  10)  का  निरनुमोदन  करतो  है  पै

 लोक  सभा  मत  विभाजन  हुआ

 The.  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  39 :  विपक्ष में  8  6

 Ayes  39  Noes

 प्रस्ताव  हुआ
 The  motion  was  negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 बैंक  कारो  सेवा  1975  का  निरसन  करने  वाल  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  चर्चा
 |

 प्रश्न  यह  है

 कि  खण्ड  2  से  5  विधेयक  का  अग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 खंड  2  स  5  fadan Wate feq मं  जोड़  दिय  गय

 Clauses  2  to  5  were  added  to  the  Bill

 खंड  1,  अधिनियमन  aa  तथा  विधेयक  का  नाम  fagan  a  जोड़  दिय  गय

 Clause  1,  the  inacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 श्री  एच ०  एम०  पटल  :  म॑  प्रस्ताव  करता  हू

 विधयक  पास  किया  जाय

 aarata  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  किया
 जाये

 '

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष में  92  :  विपक्ष  में  43

 Ayes  92.  Noes  43

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  हुआ

 The 1 motion  was  adopted
 a
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 14  1899  (a)  बोनस  संदाय  विधेयक

 बौनस  संदाय  विधेयक

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)  BILL

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द  वर्मा  )
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बोनस  संदाय  1965  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  faa  जायें  '।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  3  1977  को  प्रख्यापित  बोनस '  संदाय  अध्यादेश

 का  स्थान  लेना  इसका  सीमित  और  महत्वपूंण  उद्देश्य  इसका  उद्देशय  बोनस  के  faq-

 मान  कानून  में  व्यापक  नहीं  है  और  न  ही  अधिनियम  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों

 को  प्रभावित  करता  ar  जिनपर  श्रमिकों  अथवा  कमंचारियों  ara  परिवतन  के  लिये  मांग

 की  गई  उसका  तात्कालिक  उद्देश्य  आपात  स्थिति  के  दौरान  अनिवायं  न्यूनतम  बोनस  को

 समाप्त  करने  से  ga  को  स्थिति  को
 कायम

 करना  है  ।

 बोनस  संदाय  अध्याकेश  25  1975  को  TeaTitdg  गया

 उस  अध्यादेश  के  स्थात  पर  बाद  में  संसद  ने  एक  अधिनियम  पास  किया  ।  उसके

 अधोन  8.  33.0  प्रतिशत  न्यूनतम  बोनस  समाप्त  किया  गया  था  ।  वर्ष  1974
 के

 किसी  भी

 दिन  से  आरंभ  होने  वाले  लेखा  av  में  न्यूनतम  देने  qa  बोनस  गया

 art  किन्तु  यह  उपबन्ध  भी  किया  गया  फि  बाद  के  लेखा  वर्षों  में  यदि  अतिरिक्त

 धन  उपलब्ध  नहीं  होता  तो  फिर  न्यूनतम  बोनस  नहीं  feat  जायेगा  इस  प्रकार  लाभ

 हानि  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  अनिवायं  न्यूनतम  बोनस  को  अधिनियम  द्वारा  समाप्त  कर

 दिया  गया  ।  इस  प्रकार  श्रमिकों  को  8.  33  प्रतिशत  afarata  बोनस  से  हो  हाथ  नहीं

 धोना  पड़ा  बल्कि  उन्हें  सांविधिक  रूप  से  1965  से  मिल  रहा  4  प्रतिशत  बोनस  से  भी  वंचित

 होना  साथ  at  संशोधन  के  अधोन  बकिंग  कम्पनियों  तथा  भारतीय  औद्योगिक

 निर्माण  .  के  कमंचारियों  को  बोनस  संदाय  1965  के  क्षेत्राधिकार  से  अलग  कर

 दिया  गया  ।  की  धारा  34  (3)  के  अधोन  नियोजक  तथा  कमंचारी  इस  भिन्न

 फार्मूले  के  आधार  पर  बोनस  के  बारें  fear  anata  पर  पहुंच  सकते  किन्तु  उस

 अधिनियम  में  यह  उपबन्ध  भो  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 जब  यहू  सरकार  सत्ता  में  आई  तो  इसने  घोषणा  की  कि  लोगों  द्वार  प्राप्त  समथन

 के  अनुसार  सरकार  आपात  रिथति  के  दौरान  हुए  गलत  कार्यों  तथा  अन्याय  को  दूर  करेगो

 इसलिए  सरकार  ने  पुनः  हर  तरह  को  स्वतंत्रता  प्रदान  की  है  ।

 समाज  के  अन्य  वर्गों  की  भांति  aq  भो  आपात  स्थिति  के

 ताइयों  का  सामना  करना  पड़ा  इसलिए  सरकार  ने  तत्काल  कार्मिक  संघों  के  अधिकार

 उन्हें  ga:  लोटा  दिए  ।  आपात  स्थिति  के  दौरान  कमंच।रियों  का  न्यूनतम  बोनस .  समाप्त

 कर  दिया  गया  उसे  पुनः  उन  लोगों  कों  दे  दिया  गया  ।  अतः  सरकार  ने  faa

 किया है
 कि  लेखा  av  1976  में  8.  बोनस  दे  दिया  जायें  किन्तु  बोनस

 नियम  के  अन्तगंत  सरकार  को  रु  एककों  की  रक्षा  करने  को  शक्ति  प्राप्त

 सरकार  मजूरों  आय  तथा  कीमतों  के  बारे  में  एक  समेकित  नीति  तैयार  करने  का  प्रयास

 कर  रही  इस  तरह  की  समेकित  नीति  तेयार  करने  हेतु  विभिन्न  मामलों  पर  गहराई
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 of  Bonus  (Amendment) Bill  Agrahayana  14,.  1899"  (Saka)

 रवीन्द्र

 से  अध्ययत  करने  को  आवश्यकता  है  ओर  इस  पर  कुछ  समय  भो  लगेगा  फिर  भो  हम
 प्

 ण  करतें  fa  चालू  वय  के  लिए  बोनस  के  प्रश्न  पर  को  स्थगित  करना

 दानव रियों  के  दिव  में  नहों  होगा  ।  सरकार  ने  fara  किया है
 बोत  वार्जिक  आये  का  8.33  प्रतिशत  निर्धारित  किया  ae  प्रतिष्ठान  को  लेखा

 न वयं  के  दौरान  लाभ  हुआ हो  अबवा  नहीं  ।  साथ
 हो  यह

 भो  फैसला  किया  गया  है  कि  यें

 निगर  1976  किवी  भा  (27  से  आरम्भ  होते  वाल  लेखा  बच  पर  लाग  इन  निणंयों

 को  प्रभावी  वतानेਂ  के  लिए  कानून  में  आवश्यक  संशोधन  करने  हेतु  3  197

 कोਂ  एक  जारो  किया  गया  ।  सभा  के  समक्ष  जो  विधेयक  रखा  गया  है  उसके
 ~

 उपबन्ध  Al  reqray  मात्र  अध्यादश  का  स्थान अवछ्प  हो  है  और  उतका  उद्देश्य  केवल

 ना

 Fa  कठ  राममूर्ति  )  :  इस  विधेयक को  प्रस्तुत  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने

 जज्यं ह: ् 11  जारों  करने  Hera  परस्थितियों  को  विस्तार  से  बताया  बोनस  के  बारे  में

 निगंप  करने  को  मांग  ate  बार  at  गई  है  राज्य  सरकारों  ने  भो  ane  किया  कि

 ag  निगंय  दीवालों  के  पव  से से  पहल  किया  जाना  afer  ।

 atatine  शान्ति  को  भंग  ara  से  बचाने  के  लिये  हो  केन्द्रोय

 सरकार  ने
 राष्ट्रपति

 द्वारा  जारो  यह  पश् श म  कमंचारियों  के  संघों  और  राज्य  सरकार ं  के  दबाव

 के  कारण  उठाया  गया  है  ।

 कांग्रेस  सरकार  ने  8.33  प्रात्तशत  बोनस  अरा  करने  का  निर्णय  feat  यह  जनता

 सरकार  को  देन  नहीं

 जनता  पार्टी  ने  अपने  चुनावਂ  घोषणापत्र  में  बोनस  को  अस्थगित  मजूरो  माना  था
 ।

 aq  मंत्री  महोदय  ने  उसे  स्पष्ट  नहीं  किया  ।  1965  में  जब  बोनस  संदाय  CaTHTT  किया

 गया  उस  समय  श्रो  दण्डवत ने  बोनस  के  लिय  चलाये  गय  आन्दोलन  का  नेतत्व  fat

 अब  श्रम  मंत्रों  को  इते  स्वोकार  करना  चाहिये

 पिछल  महोने  को  29  तारोख  को  60,000  रेल  कमंचारियो ंने  दिल्लो  में  एक  प्रदेशन

 रके  बोतस  को  मांग  को  है  ।  इसो  प्रकार  डाक  तथा  तार  विभाग  के  तथा  अन्य  सरकारी

 कलासो  बोनस  को  मांग  कर  रहे  जनता  पार्टी  को  अपना  आश्वासन  पुरा  करना

 चाहिये  ।

 बड़ो  निराशा  कं  विषय
 है  कि  कमंचारियों  के  सभो  वर्गों  को  बोनस  नहीं  सिलेगा  |

 आपात  स्थिति  के  कारण  पहलें  उन  लोगों  ने  अपना  रोष  व्यक्त  नहीं  किया  ari  यदि

 कार्मिक  संघ  न्यायालय  में  यह  सिद्ध  कर  देते  है  कि  कम्पनो  का  सन्तुलनपत्र  ठीक  नहीं  है

 तो  उतकी  ga:  लेबापरोक्षा  करायो  अब  जनता  सरकार  कार्मिकों  के  इस  अधिकार

 को  भो  समाप्त  कर  रही  यह  ठोक  नहीं
 a

 तमिल  में  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपांतर  ।

 *Summarised  translated  version  based  on  translation  of  the  speech
 delivered  in  Tamil.



 5  1977  बोनस  संदाय
 विधेयक

 ent
 को  बात  है  कि  उत्पादन  और  उत्पादिता  के  आधार  पर  नियोजकों  तथा

 चारियों  के  ara  जो  समझौते  पहले  से  हों  चुके  हैँ  उनके  बारे
 में  भी  इस  विधेयक  में

 कुछ  नहीं  कहा  गया  as  बहुत  दूख  को  बात  है  कि  सरकार  ने  उत्पादन  और

 fem ar  पर  आधारित  faratla  समझौतों  में  नियोजकों  का  पक्ष  लिया

 मन्त्री  जी  ने  19  महीनों  के  दौरान  पारित  किए  गए  काले  कानूनों  के  बारे  में  कहा

 यदि  ऐसा  हो  है  तो  इस  विधेयक  के  उपबन्धों को  1976  से  ही  क्यों  लागू  किया

 जा  रहा  उन्हें  1975  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  को  एक  अन्य  विशेषता  यह  है  कि  यह  केवल  एक  at  के  लिए  लागू

 रहेगा  बोनस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  जारी  रखन ेके  लिए  कमंचारियों  को  प्रतिवषं

 संवर  करता  इस  विधेयक  को  स्थायी  विधान  बनाया  जाये

 यदि  सरकार  को  जल्दी  भो  है  तो  इसका  ay  यह  नहीं  है  कि  वे  इस  तरह  का

 अधूरा  fata  पेश  व्यापक  विधेयक  ant  करने  के  लिए  «6  age  का  समय

 काफो  होता  है  ।  सरकार  को  MATA TAT ET  एक  व्यापक  विधेयक  पेश  करना  चाहिए ।

 8.33  प्रतिशत  बॉनस  सरकारो  क्षेत्र  के  डाक  और  तार  तथा

 अन्य  सरकारो  कमंचारियों  को  भी  दिया  जाना  कामिक  संघों  को  gat  पत्र  तथा

 अनप  tat  को  ga:  लेखा  परोक्षा  करवाने  का  अधिकार  feat  जाना

 दन  तथा  उत्पादिता  के  आधार  पर  किए  गए  fever  समझौतों  को  पुरा  किया  जाना
 ~

 चाहिए  और  विधेयक  में  इसके  लिए  कानूनों  उपबन्ध  होना  चाहिए  |

 डा०  सुब्रमण्यम  स्वामी  उत्तर-पुव  आपात  स्थिति  के  एक  काले  कानून  को

 समाप्त  करने  के  लिए  मन्त्रों  महोदय  और  सरकार  दोनों  हो  बधाई  के  पात्र  लोक  सभा

 के  चुनावों  के  दौरान  ag  वचन  दिया  गया  था  कि  यदि  जनता  सरकार  सत्ता  में  आ  जाती

 है  तो  वहू  सितम्बर  1975  के  इस  काले  अधिनियम  को  समाप्त  कर  और  एक  महीने

 की  आय  अथवा  8.  33  प्रतिशत  बोनस  के  सिद्धान्त  को
 पुनः  प्रतिष्ठित  करेगी

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बसु  dara  हुए

 SHRI  DHIRENDRANATH  BAsu  in  the  Chair  |

 यद्यपि  यह  विधेयक  काफो  व्यापक  है  और  आपातस्थिति  के  दौरान  जो  कुछ  किया  मया  है  उसे  समाप्त

 करने  में  सक्षम  है  फिर  भी  सरकार  को  कुछ  और  बातों  पर  विशेषकर  अधिकतम  तथा  न्यूनतम  सीमाओं

 सम्बन्धी  उपबन्धों  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  विधेयक  में  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  यदि  प्रबन्धक

 और  श्रमिक at  इस  विधेयक  में  निर्धारित  प्रक्रिया के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  विधि  से  कोई  समझौता

 करते  हं  तो  इसक  लिए  उन्हें  सरकार से  पहले  भनुर्मात  लेनी  होगी  ।  लोकतांत्रिक  समाज में  एसी  शर्त

 नहीं  लगाई  जानी  चाहिए  ।  यदि  राष्ट्रीय  मजूरी  नीति  के
 अभाव  में  प्रबन्धक  और  श्रमिक  अपने  आप

 कोई  समझौता  करते  हूँ  तो
 उन्हें  उसकी  अनुमति  दो  जानी  चाहिए  ।

 दुसरे  आवंटनीय  मुनाफे  की  भी  परिभाषा  की  गई  है  ।  जो  कम्पनियां  कम्पनी  अधिनियम  से  नियमित

 होती  ह  उनक  लिए  तो  ठीक  है  लेकिन  बैकों  के  लिए  यह  ठिक  नहीं  है  ।  क्यों  कि  ant  को  गुप्त  निक्षेप

 रखने  काअधिका र  होता  है  ।  बैंक  खातों को  छलपुव क  कुछ  इस  ढंग  से  रख  सकता  है  जिससे  आवंटनी य
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 मुनाफा बहुत  कम  हो  सकता हैं  ।  घारा  34  क  बेकिंग  उद्योग में  लगे  hA  चारियों के  लिए  बड़ा

 हानिकर  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 मन्व्ो  महोदय  को  LAPT  सरका
 र

 के  अन्य  काले  कानूनों  को  भो  समा  प्त  करना  24

 1974  को  जीवन  बीमा  नियम के  प्रबन्धकों  तथा  कमं  चा  रियो ंके  बोच  एक  समझौता  हुआ  था  ।  आपात

 स्थिति  के  दौरान  यह  समझौता  एक  पक्षीय  तौर  पर  रह  कर  दिया  गया  ।  सरकार  को  इसे  श्रमिको ंके

 साथ  गई  धोखे  को  कार्यवाई  समझना  चाहिए  i  भूतपूर्व  कांग्रेस  सरकार  के  इस  काले  कारनामे  को

 भी  समाप्त  करना  चाहिए  तथा  जीवन  बीमा  निगम  के
 कमंचा  रियों  को  सामूहिक  समझौते  के  आधार

 पर  वहू  सब  कुछ  दिया
 जाना  चाहिए  जिसके  लिए  वे  हकदार  हैँ  ।

 रेल  कमंचा  रियों  को  बोतस  का  भूगतान  करने  में  सरकार  को
 कुछ

 कठिनाईयां हैं
 ।  राष्ट्रीय  मजूरी

 नोति के  अभाव  में  बोनस a  लिए  उनकी  मांग  न्यायोचित है  ।  हमें
 उन्हें

 बोनस  का भूगतान  करने के  लिए

 aaa  व्यवस्था  करनी  चाहिए  और  एक  बार  राष्ट्रोय  मजूरो  नीति  के  . बन  जाने  पर  हम  बोनस  के  समा*

 योजन  पर  विचार  कर  सकते  कई  अन्य  ऐ  से  उपाय  हैं  जिनके  द्वारा  सरकार  कराधान  को  बढ़ाए  बिना

 धन  एकत्न  कर  सकतो है  |

 आध  घंटे  की  चर्चा

 HALF  AN  HOUR  DISCUSSION

 USATHA  ब  eT  के  अन्तगंत  आनवाल  गांव

 श्री  पी०  राजगोपाल  ams  18  नवम्बर  को  मेंने  एक  प्रश्न  किया  था  कि  कृषि  क्षेत्र

 में  विभिन्न  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  है  और  उन्होने  खेतिहर  ATTY  तथा  शहरों  के  श्रमिकों  को

 कितना  ऋण  दिया  है  ।  प्रधान  मंत्रो ने  कट्टा  कि  14  राष्ट्रोकृत  बैंको  को  4540  शाखाएं  कार्य  कर  रही  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  ह  कि  खेतिहा रों  को  कितना  धन  दिया  गया  है  और  कितने  गांव  तथा

 में  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  ग्रामिण  क्षेत्रों  में  का  यं कितने  खतिहर  मजदूर  इन  बंकों के  अन्तरगत  आते

 कर  रहे इन  क्य बेकों  के  वास्तविक  कार्यकरण  को  और  आकर्घित  करना  चाहता  हूं  ताकि  वह

 उसमें  सुधार कर  सक  |

 चितुर  जिले  में  इण्डियन  बैंक  ही  मुख्य  बेक है  अन्य  बैंकों  ने  भो  अपनी  कुछ  शाखाएं  खोलि  हे

 लेकिन यह  शाखाएं बहुत  कम  हैँ  ।  इनक  अन्तर्गत तो  100  मुख्य  गांव भी  नहीं  आते  ।  जब  खेतिहर

 लोग  उनसे  ऋण  लेने  आते  हैँ  तो  वह  कहते  हैं  कि  पांच-दस  किलोमीटर  से  ज्यादा  दूर  रहने  वाले  व्यक्ति

 alae  सहा  यता  नहीं  कर  सकते  ।  जो  अधिका रो  गांवो  में  आते  हूँ  उनकी  ग्रामिण  क्षेत्र  में  कोई  रुची  नहीं

 होतो  aa:  ऋण  देने  की  स्थिति  बहुत  कठिन  होती  जा  रही है  ।  लोगों  को  ओर  से  ऋण  को  अधिक  मांग

 है  लेकिन  बहुत  कम  मांग  पूरी  की  जाती  है  और  यह  अन्तर  बढ़ता  जा  रहा  है  इन  बेंकों  को  यह  अन्तर  कम

 करना  है  ।  गांवों  में  जिन  लोगों  को  ऋण  की  अ  वश्यकता  है  उनको  ऋण  दिलाने  की  व्यवस्था  हेतु  वित्त

 मन्त्री  को  एक  नीति  बनानो  चाहिए  ।  उन्हें  ग्रामिण  क्षेत्रों  को  सभी  शाखाओं  को  यह  fata  देने  चाहिए

 feat  भो  व्यक्ति  उनके  क्षत्र
 के

 निकट  ह  उत  सभी  को  ऋण  को  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाए  ।

 इन  बैंकों  को  प्रक्रिया  में  भी  एकरूपता  नहीं  है  ।  एक  बैंक  को  शाखा  ने  कहा  है  कि  वह  कुछ  विशिष्ट

 उद्देश्यों  हेतू  ऋण  देते  है  और  :  अन्य  बातों  के  लिए  नहीं  ।  जब  ag  बैंक  कुछ  विशिष्ट
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 उद्देश्यों  को  पति  हेतु  ऋण  देते  हे  तो  अन्य  उद्देश्यों  को  पूर्ति  हेतु  ऋष  भ्सि  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  वित्त

 मंत्रो  इस  पर  भी  विचार  करे  ।

 ग्रामिण  क्षेत्रों  में  खेतिहर  मजदूरों  को  मकान  बनाने  के  लिए  भो  ऋण  नहीं  मिलता  ।  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  है  कि  वह  खेतिहरों  के  लिए  योजना  आवंटन  को  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  रहे  है

 क्या  खेतिहर  मजदूरों  को  ऋण  देने  के  उश्देश्य  से  बैंको  को  भो  कुछ  आवंटन  किया  जा  रहा है  ।  जब  तक

 एसा  आवंटन  नहीं  किया  जाता  तब  तक  afaazt  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करना  संभव  नहीं  ।

 खे  तिहार  मजदूरों  को  इन  बैकों  से  किसी  किस्म  की  सहायता  प्राप्त  नहीं  हो  रही  ।  इन  लोगों  का

 उद्धार  अवश्य  किया  जाना  जब  तक  इसके  लिए  ऋण  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब

 तक  इसक  लिए  प्रगति  कर  पाना  संभव  नहीं  ।

 जहां  तक  शिक्षित  त्र  रो  जगा रों  का  सम्बन्ध  है
 एक  योजना  बनाई  गई  है  जिसके  अन्तगंत  उन्हें

 नियोजन  के  लिए ऋण  दिया  जाएगा  ।  लेकिन  बक  इस  योजना  का  उचित  रूप  से  पालन  नहीं  कर

 जब  तक  सरका र  इस  सम्बन्ध  में  उचित  नियम  नहीं  बनाती  तब  तक  स्वनियोजन  को  प्रोत्साहन

 देना  संभव  नहीं  ॥

 जहां  तक  ब्याज  की  दरका  सम्बन्ध है  सरकार  उद्योगों  तथा  अन्यबातों  के  लिये  इस  दर

 को  16  प्रतिशत से  घटाकर  12  प्रतिशत  कर  रही  मेरा  सुशाव है  कि  छोटे  किसानों  के  लिए  जिन

 के  पास  एकड़  से  कम  भूमि  है  ब्याज की  दर  प्रतिशत  से  घटाकर  6  प्रतिशत  कर  दी  वित्त

 मंत्री  इस  पर  विचार  कर  i

 जहां  तक  भर्ती  का  सम्बन्ध  है  कों  में  गांवों  क  लोग  ही  भर्ती  किए  जाने  चाहिए  जब  तक

 खेतिहर  मजदूरों  और  दस्तकारों  में  से  कूछ  लोग  भर्ती  नहीं  किए  जाते  तब  तक  बैक  वालो ंके  लिए

 खेति  हरों  और  ग्रामिण  लोगों  की  सहायता  में  रुखि  लेना  संभव  नहीं  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  ( Tieit771Z)  यह  एक  अच्छी  चर्चा  जिसका  स्वागत  frat  जाना

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  देश  में  राष्ट्रीय कृत  बे  कों  सुसंगठित  करने  की  ओर  सरकार  विशेष

 ध्यान  दे  रही  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  ग्रामिण  क्षेत्रों  को आर्थिक  न्याय  देने  का  था  ।

 ग्रामिण  क्षेत्रों  में  जै  किंग  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  अभी  बहुत  कुछ  किये  जाने  के  लिये  शेष  है  ।

 में  जानना  चाहता  हें  कि  अगले  at  के  लिये  ग्रामिण  क्ष  तों  में  ऋण  प्रदान  करने  हेतु  क्या

 कोई  योजता  सरकार  के  विचाराधीन  मेरा  दुसरा  प्रश्न  यह  है  फि  ग्रामिण  क्षत्रों  की  बैकिंग  सेवाय

 भी  शहरी  क्षेत्रों
 की  तरह  कार्यों  कुशल  हैं  ?  /

 कया  सरकार  यह  भी  ध्यान  में  रख  रही  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को  बैकिंग  की  आदत

 मेरा  तात्पपं  ag  है  कि  क्या  गांव  के  लोगों  के  बेकिंग  सुविधायें  प्रदान  की  जाती  है  ?

 यह  पहला  मौका
 है

 जब  चुनाव  द्वारा-मूझे  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से

 सम्पकं  स्थापित  हुआ  मैने  अनूभव

 किया  है  कि  ऋण  सुविधाओं के  मामले  में  गांव  के  लोगों  को  उपेक्षित  किया  जाता  है  ।  गांव के  लोगों

 को  ऋण  सम्बन्धी  पूरी  सुविधायें  मिलनी  चाहिए  ।  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री  चित्त  बसु  (areata )  :  at
 का  राष्ट्रीयकरण  सामाजिक  उद्देश्य  से  किया  गया  कहा

 गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  4  5  0  बक  खोले  गय  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरका र  ऋण-योग्यता

 सम्बन्धी  नीति  पर  विचार  करेगी  ?
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 भी  Blo  वी०  अलगेसन  (ante) )
 :  अब  बैक  के  लोगों को  यह  कहने  के  लिये  जोर  दिया जा  रहा

 हैकि  वे  धन  को  जना  करने  की  ओर  ध्यान  मंत्री  महोदय  को  ग्रामीण  लोगों  के  विभिन्न  वर्गों  को
 ऋण  देने  सम्बन्धी  सेवाओं  क  विविधी  करण  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 fret  तथा  रानस्व  और  बॉकिंग  मंत्री  (2%  एच०  एम०  पटेल  :  कई  प्रश्न  किये  Tae  लेकिन  सबका

 हैकि  क्या  हम  ग्रामीण  क्षे  त्रों  में  उतना  कार्य  कर  रहे  जितना  कि  वहां  अपेक्षित  जेसा  कि
 मेे  पहले  भी  कहा  जितनी  प्रगति  हुई  है  उससे  हम  बिलकुल  dase  नहीं  वा  स्तव  में  जब  हमने  कायें
 शुरु  किया था  तो  उस  समय  कमर्शल  बैकों  द्वारा  केवल  2  प्रतिशत  Prarat  को  आवश्यकताएं  पुरी
 की  जा  रही  थी  और  आज  राष्ट्रीयकृत  बँ  क  10-11  प्रतिशत  किसा

 नों
 की

 आवश्यकता  पूरी  कर  रहे
 निश्वय  ही  यह  भारी  प्रगति  है  ले  किन  इसका  ad  यह  नहीं  कि  हंम  इन  लोगों  की  ऋण  सम्बन्धी

 सारी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रहे  हैं  हमें  अभी  भी  बहुत  कायें  करना है  |  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों

 को  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  ज्यादा  से  ज्यादा  पूरा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हूँ  ।

 जेसा  कि  मैने  पहले  भी  उल्लेख  कि  श्व  है  कि  हमने  दो  साॉर्मावियों  की  faafea  की  है  एक  समिति

 ग्रामीण  शाखाओं  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  और  यह  देखेगी  कि  कण  हस  वांछित  उद्देश्यों  की  प्राप्ती

 करने  में  समय  हुए  है  ।  दुसरी  स्मिति  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के

 कायंक'रण  को  देखेगी  और  यह

 feata  करेगी  कि  क्या  सही  दृष्टिकोण  अपनाया  जा  रहा  है  अथवा  हमें  इसमें  परिव्तन  करना

 कहा  मया  है  fa  राष्ट्रीयकृत  कों
 और  सहकारी  dal  के  कार्यकरण में  समन्वय  होना

 एसा  समन्वय  होना  अवश्य  इसीलिए  हमने  दो  समितियों  की  नियति की

 tat  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  दोनों  प्रकार  के  बॉकों  के  बीच  किस  प्रकार  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  ।

 एक  प्रशन  यह  भी  किया  गया  है  कि  क्या  अधिकारी  लोगों  का  है  faa-

 न्देह  रवंया  ठीक  नहीं  यह  एक  और  बात  है  जिसमें  हम  सुधार  करना  चाहते

 iain  में  रख  गए  लोगों  में  हम  यह  भावना  पैदा  करना  चाहते  हैं  कि  ग्रामीण

 किसानों  तथा  अन्य  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करते  समय  बह  सही  दष्टिकोण  अप

 और  अपना  waar  भी  ठीक

 जहां  तक  ग्रामीण  क्षे  त्रों  के
 लोगों

 की  ऋण  प्रापत  करने की  योग्यता की  समी  क्षा  करने  की  आ'वश्थ्कता

 का  सम्बन्ध है
 ।  हम  निरन्तर  इसकी

 समीक्षा
 मदि  ऋण  देन ेके  सामान्य  तरीके  कठोरता

 से  अपनाए  जाते  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबहुत  कम  लोगों  को  ही  ऋण  मिल  पाता  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ऋण

 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को पुरा  करने  हेतु  हमने  नियमों को  काफी  उदार  बनाया  हम  अभी  इस

 सम्बन्ध  में  अध्ययन  कर  रहेहें  और यह  देखने  का  प्रयास  कर रहेहे कि कि  बैंकों  के  रोल  को  जोखिम  में  डाले

 बिना  हम  इन  जोगों  को  अधिक  से  अधिक  कितनी  सहायता  कर  सकते  ह  ।  बैकों  को  बिना

 किसी  जोखिम  के  अपना  दिया  हुआ  ऋण  तो  वापिस  लेना  ही  है  और  इस  दृष्टि  से  मेरे  विचार  में  हम

 उनकी  ऋण  सम्बन्धी  ATAMRATSAT  को  अधिकतम  सीमा  तक  करने  में  aaa  ह ै।

 इक
 लोक

 सभा  6  दिसंबर  19771  15  1899  )  क

 ग्यारह  बज  स०पु०  तक  के  fad  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Tuesday,  December
 6,  1977  Agrahayana  15,  1899  (Saka)
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